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 श्री  स०  चे  सामन्त :

 क्या  दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री ७  १९५७ के  अ्रतारांकित  संख्या  AIR 4 १

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  धातुकर्मी  जमशेदपुर
 द्वारा

 जो
 स्टेनलेस

 स्टील  बनाने  की

 नई
 a  विधि

 निकाली गई  है  क्या  उसको  भारत  तथा
 भारत

 के  बाहर  के
 लिये  पेटेंट  करवा

 लिया  गया

 क्या  सरकार  का  छोटे  पैमाने  पर  स्टेनलेस  स्टील  निर्माण करने  के  लिये  कोई  परीक्षात्मक

 सन् यन्त्र  लगाने का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  दिशा में  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ?

 site  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  म०  मो०  :  इस  पद्धति  को  भारत

 तथा  इसके  बाहर  के
 लिये  पेशेन्ट  करवाने

 के
 लिये  कार्यवाही  की  जॉं  रही  है  ।

 तथा  .  ध्  वाणिज्यिक  आधार
 पर

 स्टेनलेस  स्टील  के  निर्माण के  लिए  एक  संयत्र

 लगाने के  प्रदान  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  हमें  च०  साझी  :  भारत  वर्ष  में  प्रतिवर्ष  कितना  स्टेनलेस स्टील  किया  जाता

 है  तथा  इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  होती  है
 ?

 पत्नी  Ho  मो०  दास  स्टेनलेस  स्टील के  नवीनतम  जो  कि  जनवरी  कौर  फरवरी

 PeXY  के  के  ग्रा घार पर  गणना  करते  हुए  हम  प्रति  वर्ष  €६१८  टन  स्टेनलेस  स्टील  mae

 करते हैं  पौर  उस  दर  से  इसका  मूल्य  ६  करोड़  रुपये  बैठता है
 |

 -oe

 ग्रंग्रेजी  में  ।

 ८५१
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 श्री  रा०  च  माझी :  यह  नई  पद्धति  किन-किन  देशों  में  oe पेशेन्ट
 करवाई  जायेगी

 ?

 Ho  Alo  दास  :  प्यार  देश  के  अलावा  दम  इसे  raft,  watcat,  जर्मनी  शर

 म॑  पटना  करवाया |

 गनाहेड़ा  यह सन्यन्त्र  कब  तक  कार्य  करने  लगेगा ?

 श्री  स०  मो ०  दास  :  अभी हमें  इसकी  लागत  वगैरह का  करना  पड़ेगा  क्योंकि यह

 हला  परीक्षात्मक  arg  इसलिये  सरकार  इस  विषय  पर  सक्रिय  विचार कर  रही  है  ।

 श्री  जयपाल  सिह
 :

 क्या  मैं  er  का  स्पष्टीकरण जान  सकता  हू  |

 श्री स०  मो०  दास  :  इसका  अर्थ  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  नहीं  किया  जायेगा  किन्तु

 इससे हमें  यह  पता  लग  जायेगा कि  वाणिज्यिक  दृष्टि से  इसके  निर्माण  में  कितनी  लागत  जायंगी |

 tat  सुबोध  हंसदा  :  क्या इस  नई  पद्धति में  कोई  विशेष  प्रक्रिया  निहित  है
 ?

 श्री स०  मो०  दास  :  जिस  ate  स्टील  का  हम  आयात करते  हैं  उसमें
 १०  प्रतिशत

 निकल  होता  है
 ।

 किन्तु  निकल  एक  महत्वपूर्ण  धातु  है  शर  हम  इसको  इस  प्रकार  व्यय  नहीं  गंवा
 सकते  |

 इसके  बदले  हम  प्रति टन  के  पीछे  १५,०००  रुपये  ४ ब्च्  करनें  को  तैयार  हैं  ।  श्री  नई  पद्धति में
 निकल

 की  बिल्कुल  जरूरत
 नहीं  पड़ेगीं  ।  इसके  स्थान  पर  मैंगनीज  का  प्रयोग

 किया
 और  हमारे  देश

 में  मैंगनीज  प्रचुर  मात्रा में  उपलब्ध  इस  प्रकार हम  अपने  देश  में  fort  मात्रा  में  उपलब्ध  एक

 धात  से  स्टेनलेस  जटिल  बना  सकेंगे  |

 सहायक  विमान  बल  के  कमंचारियों  क  वेतन  तथा  भत्ते

 1*३७१.  श्री स०  स०  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 सहायी  विमान  बल  के  कर्मचारियों  के  वेतन  श्र  भत्ते  सेवा  की  शत

 बिलकूल वैसी  ही  हैं  जैसी  कि  नियमित  विमान  बल  के  कर्मचारियों की  कौर

 यदि  तो  क्या-क्या wax  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 नहीं  ।

 लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  यह  बताया गया  है  कि  सहायक

 विमान बल  के  कर्मचारियों  कौर  नियमित  विमान बल  के  कर्मचारियों की  सेवा  की  दाँतों  में

 अन्तर  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ve  |

 fat स०  म०  बनर्जी
 :  इस  विवरण  में  लिखा  हुआ  है  कि  उन  कर्मचारियों  को  किन्हीं  विशिष्ट

 adi के  अधीन  ईरान  प्रति  मील  के  हिसाब  सवारी  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  क्या  दिल्‍ली  में  सेवा

 करने  वाले  इन  कर्मचारियों  को  यह  सवारी  भत्ता  नहीं  दिया  भ्र ौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  व्यवस्था  की  गयी  है
 ?

 मजीठिया
 :  दिल्ली

 के  कर्मचारियों  के  बारे में  मुझे  यह  ज्ञात नहीं  है  कि  उन्हें

 सवारी  भत्ता  दिया  जाता  है  या  नहीं  ।
 परन्तु  यदि  वे  नियमों  के  अनुसार

 वह
 भत्ता  प्राप्त  करने

 के  भ्रमणकारी  हैं  तो  उन्हें  वह
 अदा  किया

 किय

 मूल ्  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री स०  स०  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री इस  सम्बन्ध  में  पी-ताछ

 मजीठिया  :  हां  ।  मैं  करूंगा ।

 जम्म  तथा  काश्मीर  में  पाकिस्तानी

 श्रीमती इला  पाल चो धरी

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 श्री  स०  ला०  त्रिवेदी
 +*  92  <  वाजपेयी

 श्री  gto  Wo  दार्सा

 |  रघुनाथ सिह

 क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  PENG  के  अन्तिम  दिनों  में  राज्य में  ध्वंस  कार्यों  को  पुन

 प्रारम्भ करने  के  लिये  राज्य के  पाकिस्तानी  अधिकृत  क्षेत्र से  कई  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  चोरी-चोरी

 और  -  राज्य  में  घस  ma  थे

 क्या  पकड़े  जाने  भ्र ौर  पूछा  जानें  पर  उन्होंने  भ्र पना  अपराध  स्वीकार  किया है
 और

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  के  इस  प्रकार के  अवैध  प्रवेश  की  रोक-थाम के  लिये  क्या-क्या

 कार्यवाही  की  गयी  है  या  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  :  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान

 अधीनस्थ  क्षेत्र से  पाकिस्तान  एजेंट  समय-समय पर  जम्म  तथा  काश्मीर  के  राज्य  में  प्रवेश  करते

 रहते हैं  उनमें  से  कुछ  एक  ने  भ्रपराध  अंगीकार भी  कर  लिया  इन  मामलों  की  जम्मू

 तथा  काश्मीर  पुलिस  जांच  कर  रही  उनके  सम्बन्ध  में  इस  समय  विस्तार  पूर्वक  रहस्य  बताना

 लोकहित  में  नहीं है  ।

 जम्म  तथा  काश्मीर  सरकार ने  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  अधिक  सदन  बना  लिया
 ऊ
 @  |

 श्रीमती इला  पालचौधरी  :  क्या  यह  सच  है  कि  यह  ज्ञात eat  है  कि  पाकिस्तान  के  उन

 लोगों  को  जिन
 के

 ज  सम्बन्धी  भारतीय  क्षेत्र  में  बाध्य  किया जा  रहा
 है

 कि  वें  भ्र पने उन
 सम्बन्धियों  से  सम्पर्क  स्थापित  करें  प्रौर  उन्हें  ध्वंस  कार्यों  के  लिये  प्रशिक्षित  करें  ?

 पढ़ो  दातार
 :  माननीय  सदस्या ने  यह  प्रदान  कुछ  अधिक  व्यापक  रूप  में  पूछा है  ।  परन्तु

 कभी-कभी  ऐसी  बातें  होती  हैं  ।

 श्रीम०  ला०  द्विवेदी :  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं

 कि
 ये  जो  defeat  पकड़े  गये  हैं  इनके

 पास  कुछ  ऐसी  वस्तुयें  भी  पकड़ी  गयी  हैं  जिनसे  सेबटेज
 किया  जा  सकता  यदि  तो  अब  तक

 कितने  ऐसे  लोक  पकड़े  गये  हैं  ?

 पति  लोकहित  की  दृष्टि
 से

 मैं
 इस

 सम्बन्ध
 में

 भर
 प्रतीक  जानकारी  नहीं

 सकता  |

 १मूल  प्रंग्रेजी  में  ।



 GUS  मौखिक  उत्तर  २१  geus

 श्री  रामेश्वर  क्या  यह  सच  है  कि  दौर  अब्दुल्ला  की  रिहाई के  बाद
 काश्मीर

 में

 पाकिस्तानी  जासूसों  की  कार्यवाहियां  तेज  हो  गयी  हैं
 ?

 jai  दातार
 :

 यह  एक  सामान्य  सा  प्रदान  है  जिसका  मूल  प्रदान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 fat  do
 somal  :

 ait
 तक

 ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार

 किया  गया  है  ?

 श्री  दातार
 :  मैं  इस  सम्बन्ध में  सभा  का  ध्यान  १६  १९५८  को  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 दिये गये  विस्तृत  वक्तव्य  की  श्रीकृष्ण  करना  चाहता हूं  ।

 श्री  हेम  पाकिस्तानी  एजेंटों  द्वारा  अपराध  स्वीकार  कर  लेने  पर  क्या  सरकार

 उनसे  यह  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न करेगी  कि  काश्मीर  तथा  शेष  भारत में  इस  प्रकार से

 तोड़-फोड़  करने  वालों  के  अ्रड्डे  कहां-कहां  हैं  ?

 fat  दातार
 :

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  तथा  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्यवाहियां
 करेगी  |

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  डस  बात  का  पता  चला है  कि
 कार मीर

 की  दूसरी  तरफ  श्राजाद  काइमीर में और में  कौर  पाकिस्तान के  हिस्से  में  बहुत  ज्यादा  तादाद  में
 सेबटेज  का

 सामान  इकट्ठा  किया  गया  क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  गया  श्र  यदि  तो  क्या

 पाकिस्तान सरकार  को  इस  बारे  में  कुछ  लिखा  गया  है  या  कोई  दूसरी  कार्रवाई  की  गयी  है
 ?

 श्री  दातार  :  सरकार को  यह  प्रच्छी  प्रकार  से  ज्ञात  है  कि  दूसरी  कौर  कया  हो  रहा  है
 |

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :
 क्या  सरकार को  ज्ञात  है  कि  पाकिस्तानी  ध्वंस कारियों

 ने
 दिसम्बर

 में  ऊरी  में  एक
 बम  विस्फोट  किया था  ?

 श्री  दातार
 :

 इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  विस्तारपूर्वक उत्तर  दे  चुके  हैं  ।

 दक्षिण  भारत  की  भाषाओं  का  अध्ययन

 of
 |
 |  *

 3198.0  डा०  राम  सुभग सिंह  क्या  दिक्षा  ate
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने की

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  भारते  के  विश्वविद्यालयों  में  किन्हीं  दक्षिण  भारतीय  worst  के

 अध्ययन  के  लिये  अलग  विभाग  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  तैयार की  गयी  कौर

 इस  योजना
 को  कब से  लागू  किया  जायेगा  ?

 1  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 राज्य  पुर्नगठन  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  दक्षिण  भारत  की  भाषियों  तथा  संस्कृति  के  अ्रध्ययन के

 लिये
 निकाय  स्थापित

 करने
 के  सम्बन्ध  में  की  गयी  प्रस्थापना  पर  विश्वविद्यालय अनुदान  द्वारा

 '४  2 Yio HY को  एक  बैठक  में  विचार  किया  गया  था  ।

 श्र
 लोक  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  अपेक्षित  जानकारी

 दी
 गयी  है

 |  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८०]

 मूल  wast  में  ।
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 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 क्या  उत्तर  भारत  के  विश्वविद्यालयों  से  इस  प्रकार  के  विभाग

 खोलने के  सम्बन्ध  में  प्रस्थापनायें  मांगी  गयी  are  यदि  तो  कितने  विश्वविद्यालयों  ने  अपनी

 प्रस्थापनायें भेज  दी  हैं
 ?

 का०  ला  ०  श्रीमाली  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  द्वारा
 विश्वविद्यालयों

 से  प्राप्त

 उत्तरों  पर  भ्र भी  हाल  ही  में  विचार  किया  गया है  wa  उन  विश्वविद्यालयों  से  यह  कहा  गया

 है  किवे  इन  विभागों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  अपने  विशेष  सुझाव  भेजें  ।  उन  सुझावों  के  कराते

 ही  उनपर  विश्वविद्यालय  अनुदान  arent  विचार  करेंगा
 |

 पृश्नी  रंगा
 :  इसका  क्या  कारण  है  कि  यद्यपि  राज्य  पुनर्गठन  आयोग से  ये  सिफारिशों  प्राप्त

 हुए  दो  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  गुजर गया  है  तो  भी  विश्वविद्यालय  wart  झ्रायोग  द्वारा  इस  पर

 केवल गत  दिसम्बर  मास  में  ही  विचार किया  गया  था
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  विश्वविद्यालय  क  द्वारा  उसपर  aa  प्रथम

 १८  REY  को  बम्बई  में  विचार  किया  गया  था  ।  तदुपरांत  आयोग ने  विश्वविद्यालयों  से

 पत्रव्यवहार  किया  और  उनसे  यह  पूछा  था  कि  क्या  वे  इस  प्रकार  के  विभाग  स्थापित  करने  में  सहमत

 विद् विद्यालयों  ने  अपने  उत्तर  भेजे  उन  पर
 ४  १९४५७  को  विचार करने  के  उपरान्त

 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग ने  उन  विश्वविद्यालयों से  यह  कहा है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  अपनी

 विशिष्ट  प्रस्थापनायें  भेजें  ।

 श्री  रंगा
 :  विश्वविद्यालयों  से  यह  कब  पूछा  गया  था  कि  कया वे  इससे  सहमत  हैं  या  नहीं ?

 उनसे  यह  क्यों  नहीं  कहा  गया  था  कि  यदि वे  सहमत हैं  तो  वे  अपनी  प्रस्थापनायें  भी  भेज  दें
 ?

 इस  कार्य  में  इतनी  देर  क्यों  लग  गयी  है  ?

 डा० को  ला०  श्रीमाली :  मैं  नहीं  समझता  कि  उसमें  किसी  की  आवश्यकता  है  ।

 मामला  बिलकुल  सरल  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इसपर  यथासम्भव ate  ही

 विचार  किया  था  ।  इस  बारे में  वह  जब  तक  विश्वविद्यालयों  से  सलाह  न ले  उस  पर  कोई

 कार्यवाही  कैसे
 कर

 सकता
 था  ?  रंगा--इसने पूरा  एक  वर्ष  ले  लिया  इसलिये  विश्वविद्यालयों

 से
 उत्तर  भाने  पर

 उन  पर  विचार  किया  ae  यह  कहा कि  सभी  दक्षिण  भारतीय  के

 विभाग  खोलने
 की

 अपेक्षा
 यही  बेहतर  है  कि  विभन्न  विश्वविद्यालयों में  केवल  उन्हीं  एक

 या  दो
 भाषियों

 के  विभाग  खोलें
 जायें  जिनमें  वे  रुचि  रखते  हों  ।  यह  कोई  ऐसा  मामला  नहीं है  जिसे

 जल्दी
 से

 निपटाया  जाये  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  विश्वविद्यालयों  से  प्रस्थापनायें  प्राप्त  होते  ही

 इस  बारे  में  उचित  कार्यवाही  प्रारम्भ कर  देगा  |

 रंगा
 :  वह  काम  तो  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  जायेगा  ।

 श्री  दास प्पा
 :

 क्या  दक्षिण  भारत के  विश्वविद्यालयों  में  भी  उत्तर  भारत  की  भाषाओं  के

 अध्ययन के  लिये  वैसी  ही  सुविधायें  दी
 जायेंगी  ?

 पूश्नी रंगा  केवल  एक ही  उत्तर  भारतीय
 भाषा

 ।

 tat  दासप्पा
 :

 मेरा  तात्पर्य  केवल  हिन्दी  से  नहीं
 बल्कि

 बंगला  तथा  अन्य  भाषाओं  से

 भी
 arene

 मूल  wast  में  ।
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 का०  ला०  माननीय
 सदस्य  को  ज्ञात  है

 कि
 उत्तरी  भारत  में  दक्षिण  भारत  की

 भाषाओं  के  विकास की  अधिक  आवश्यकता है  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  हम  दक्षिण  भारत
 में

 हिन्दी  तथा
 अन्य  उत्तर

 भारतीय  ao
 के

 विकास
 के  भी  इच्छुक  मुझे  आशा है  कि  ata

 ही  दोनों  प्रकार  की  भाषाओं  का  झ्रादान-प्रदान  होने  लगेगा

 बीच  द०  पांडे
 :  इस  बात  को  ध्यान में  रखते हुए

 कि
 इस  प्रकार के  प्रयोग  के

 लिये  दिल्‍ली

 ही  सब  से  अधिक  उपयुक्त  स्थान  क्या  प्रयोग  के  रूप  में  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  तामिल
 या

 तेलुगू  या
 दोनों

 के  लिये  निकाय  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा
 ?

 का०
 ला०  श्रीमाली

 :  विश्वविद्यालय  अनुदान  अ्रायोग द्वारा इस सम्बन्ध द्वारा  इस  सम्बन्ध  में

 मांगी  गयी  हैं  ।  वह  इन  सभी  मामलों  को  ध्यान में  रखेगा  ।

 प्राचीन  चित्रकारों

 1*३७४५. श्री  पाणि ग्र हो  :  कया  दिक्षा  कौर  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान में  भाई है  कि  भूतपूर्व  राजयों  के
 पास  प्राचीन  बहुमुल्य

 चित्रकारी  तथा  पांडुलिपियों  का  जो  महान  संग्रह  वह  अरब  गैर-सरकारी  निकायों  विदेशियों

 के  हाथ  बेचा  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  बहुमूल्य  कला  की  केलि  भ  सरकार  कोई  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  पाणिग्रहण
 :

 क्या  देश  के  कुछ  एक  भागों  में  वास्तव  में  भूतपूर्व  राजा  अपने  बहुमूल्य

 चित्रों  को  नहीं  बेच
 रहे  हैं  कौर  क्या  भारत  सरकार  उन्हें  खरीद  लेगी

 ?

 िंध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  वही  wert  फिर  से  पूछा  गया  है
 ।

 का०  ला०  श्रीमाली :  हमें  इस  सम्बन्ध में  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  जब  कोई

 बात  हमारे
 ध्यान

 में
 जायेगी

 तो  उस  समय  सरकार  उन  प्राचीन  भय  को  खरीदने  का  प्रयत्न

 करेंगी ।

 श्री  पाणिग्रहण
 :  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  हिदायतें जारी  की

 थीं
 कि  वे  इस  प्रकार के  चित्रों  के  गैर-सरकारी  संग्रहों  को  खरीद लें  ।  कया  उन  गैर-सरकारी  पार्टियों

 xa प  उ

 से  ऐसे  संग्रह  खरीदे जा  रहे  हैं  या  नहीं ?

 का०
 ना०

 श्रीमाली
 :

 माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  सरकार  नें

 एक  कला  क्रय  समिति  की
 स्थापना

 की  हुई है  भ्र  उसका  यही  काम  है  कि  वह  राष्ट्रीय  महत्व  की

 इस
 प्रकार

 की  प्राचीन  वस्तुओं  को  खरीदे  ।  जैसा  मैंने  कहा  है  जब  इन  चित्रों  की  बात  सरकार  के

 ध्यान  में  यह  समिति  वहां  जायेगी उन  वस्तग्रों भ्छ्
 को  खरीद  लेगी

 मूल ्  अंग्रेजी  में
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 1*३७६.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  ने  एक  सहकारी  गृह  निर्माण  समिति

 at  स्थापना की  है  ;

 यदि  तो  वह  कब  स्थापित  की
 गयी

 श्र

 क्या  उन्हें  कोई  भूमि  area  की  गयी है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हां  ।

 ११  Fey  को

 नही ं।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :
 उनके  लिये  यद्यपि  ae G8  के  प्रारम्भ में  ही  भूमि  चुन

 लीगयी  परन्तु फिर  भी  उन्हें  वह  भूमि  भ्र भी
 तक  एलाट  क्यों  नहीं की  गयी  है

 ?

 श्री  दातार  :  उसके  लिये  ३१  PEK  को  भूमि  wore  अधिनियम  की  धारा  ६  के

 भ्रमित एक  अधिसूचना  जारी  की  गयी  थी
 ।

 उसकी  कार्यवाही  अभी तक
 तक  पूरी  नहीं हुई  है  ।

 पंजाब  में  दूसरा  के  निकट  तेल

 1*  99.0  श्री  राम  कृष्ण :
 कया

 खान  कौर  ईंधन  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या यह  सच  है  कि  पंजाब में  aaa  के  निकट  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा

 किये  गये  सर्वेक्षण से  वहां  से  तेल  प्राप्त  करने  की  सम्भावना का  कोई  संकेत  मिला

 यदि  तो  क्या
 सरकार  इस  क्षेत्र

 की
 कोई  व्यापक  जांच  करने  का  विचार

 रखती

 उसका  ब्योरे  वार  विवरण क्या  है  ?

 yar  ae
 तेल  मंत्री  के०  दे०

 :  पंजाब का  रुझान  क्षेत्र  भी  भारत  के  उन
 सइ  पावना

 बहुत-से  क्षेत्रों  में  से  एक  हैँ  जहां  से  तेल  प्राप्त  करने  की  सर्मा  परन्तु  वहां
 से

 तेल की  अभी तक  खोज  नहीं  की  गयी  है  ।

 att

 वहां पर
 म्वाकृष्टि

 तथा  चुम्बकीय  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  किये  जा  चुके  हैं  और  भूकम्पीय
 सर्वेक्षण  इस  समय चल  रहे  हैं  ।

 pat राम  कृष्ण  :
 क्या

 उस
 क्षेत्र

 में  छिद्र  करने का  कार्य  भी  किया  जायेंगा
 ?

 श्री के०
 दे०  मालवीय

 नहीं
 ।  जबतक  हम  तीनों  कार्यवाहियां  पूरी  न  कर  लें  शौर

 किसी  निश्चित  परिणाम  तक  न  तब  तक
 हम  छिद्र  करने

 के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  भी
 नहीं कह

 सकते  |

 fait  रामेश्वर  टाटिया
 :

 इस  सम्बन्ध में  जैसलमेर  क्षेत्र में  कितनी
 प्रगति  हुई  है

 ?

 fait के०
 द०  मालवीय  _  यह  अनूपूरक  यहां  उत्पन्न नहीं  होता

 मूल  अनेजा  में  ।
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 +  कृत्रिम  उपग्रह

 श्री  दी०  चं०  शर्मा
 प  ३७८

 नवल  प्रभाकर

 कया  दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  ४  १९४५७  के  तारांकित  संख्या  ७६५

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सोवियत  संघ  द्वारा  छोड़े गये  कृत्रिम  उपग्रह  के  सम्बन्ध में  एकत्रित की  गई
 सामग्री

 के  बारे में  किसी  प्राय  देश  से  परामर्श  किया  गया  है

 यदि  तो  किस-किस देश  कौर

 क्या  उन  आंकड़ों  से  इस  सम्बन्ध में  कोई  ज्ञान  प्राप्त  होता  है  कि  सजीव
 प्राणियों

 पर  ऊपर

 के  वायुमंडल  का  क्या  प्रभाव  पड़ता है  ?

 tien  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  प्०  मो०  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 नहीं
 ॥

 fat दी०  च०  फार्मा  :  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  सामग्री  एकत्रित करने  का  प्रयत्न

 ही  नहीं  किया या  कि  उसने  प्रयत्न  तो  किया था  परन्तु वे  पूर्ण  रूप  से  नहीं
 ?

 श्री  म०  मो ०  दास  :  भारत  सरकार  की  विभिन्न  वैज्ञानिक  संस्थायें  तथा  विभिन्न  विश्वविद्यालय

 शर  गैर-सरकारी  संस्थाएं  कृत्रिम  उपग्रहों  के  सम्बन्ध में  wine  एकत्रित कर  रही  हैं  ।  इन

 उपग्रहों  से  सम्बन्धित  तीन  बातें  एक  तो  है  उनमें से  ५  वाले  सांकेतिक  सन्देश हैं  ।  हम  भ्र भी

 तक  दिनों  से  एक  भी  सांकेतिक  aaa  रिकार्ड  नहीं कर  सके  दूसरी  बात  हैं  उन  उपग्रहों  के  मार्ग

 के  फोटो  चित्र  लेना  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  नैनीताल  स्थित  स्प तनिक  ही

 फोटो ले  सकी  है  प्रौढ़  उसने  उपग्रह  के  मार्ग  के  बारे  में  भी  जानकारी  प्राप्त  की  है  i  तीसरी  बात

 है  इन  उपग्रहों  पेट्रो  वाले  रेडियो  संकेत  ।  इन  संकेतों  को  तो  fears  करने  में  हमारी  सभी  संस्थापकों

 जिन  में  संचार  मंत्रालय  तथा  सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  की  संस्थाएं  शामिल

 सफलता  मिली  है  ।  इन  सभी  रेडियो  संकेतों  की  जांच  करने  के  लिये  १६  जनवरी  को  एक  समिति

 की  स्थापना  की  गयी  है  ।

 श्री दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  सरकार  इन  सांकेतिक  सिगनलों  के  बारे  में  कमी  पूरी  करने  के
 सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  कौर  यदि  तो  वह  कार्यवाही  क्या है

 ?

 fat स०
 मो०  दास

 :  माननीय  सदस्य को  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  ये  उपग्रह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय
 भू-भौतिकीय वर्ष  के  कार्यक्रम  के  भ्र तु सार ही  छोड़े  जा  रहे  अब  के  वैज्ञानिकों  तथा  सरकार  द्वारा  एक

 सरकारी  एक  राष्ट्रीय  स्थापित की  गयी  है  ।  इस  संस्था  से  भारत  सरकार का  कोई  अधिक

 सम्बन्ध नहीं  इस  राष्ट्रीय समिति  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  कार्यक्रम  के  अनुसार हीਂ  इस  देश

 में  सभी  वैज्ञानिक  संस्थायें  अपना  काम  रही  हैं  ।

 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  कया  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  श्राई  है  कि  माननीय  श्री  केशवदव
 मालवीय  जी  के  अनुसार रूसी  दाब्द  संस्कृत  wea  का  ace  है  ?  क्या  इस

 में  प्राचीन  संस्कृत  साहित्य  की खोज  की  जा
 रही  है

 ?

 मूल  was  में  ।



 २१  geyuc  मौखिक  उत्तर  SHE

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  ate  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  केशवदेव

 मालवीय
 जी  इस  क  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  ।  मैंने  उनके  साथ  मजाक  किया  था  ।

 युद्धपोत  की  प्रतिकृति

 के  Re.  श्री स०  चे  सामन्त  :

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या यह  सच  हैं  कि  मार्शल  टीटो  ने  भारतीय

 नौसेना
 को  युद्धपोत  की  एक  प्रतिकृति  भेंट

 की  है
 ?

 प्रतिरक्षा मंत्री  के  सभा सचिव  फतेहसिह  राव
 :  जी  यह  नकल  भारतीय

 नौसेना
 के  जहाज  को  उसके  यूगोस्लाविया के  स्प्लिट  पतन  पर  पहुंचने  पर  १४

 28Yo Bl को  दी  गई

 पं श्री  रघुनाथ  सिह  :  यूगोस्लाविया  में  हमारे  जहाज  का  कसा  स्वागत  किया  गया  था  ?

 श्री  फतेह सिह  राव  गायकवाड़  :
 इसका  उतनी  ही  अच्छी  प्रकार  से  स्वागत  किया  गया  था

 जितनी  कि  हमें  भ्राता  थी  ।  लगभग  ४,०००  व्यक्तियों  ने  उस  जहाज  का  स्वागत  किया था  कौर

 राष्ट्रपति  ने  कैप्टन  का  स्वागत  किया  था  |

 मध्य  प्रदेश को  ऋण

 ११३८१.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  ने  ol  नयी  राजधानी भोपाल  में  भवन  तथा  सड़कें  आदि  बनवाने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार से  साढ़े  नौ  करोड़  रुपये  मांगे  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इसके  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  :  शर  भोपाल  राजधानी  परियोजना

 को  भी  राज्य  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  के  प्रदान  पर  राज्य

 योजना  आयोग  में  बात-चीत  चल  रही  है  ।  राज्य  सरकार  को  १४  करोड़ रुपयों  का  जो  ऋण  दिया जा

 चुका  wa
 इस

 परियोजना
 के

 लिये  उसके  भ्र ति रिक्त
 शौर  जरा  भी

 केन्द्रीय  सहायता देने  के  लिये
 राज्य  सरकार को  वचन  नहीं  दिया गया  है  ।

 फ्री  वाजपेयी
 :

 कया  राज्य  सरकार  ने
 राजधानी  के  निर्माण  के  सम्बन्ध में  कोई  योजना  भेजी

 श्री
 | ह ०

 रा०  भगत
 :

 उसने  योजना  को  एक  योजना  भेजी  है  ।

 श्री  वाजपेयी :  क्या  उसे  चंडीगढ़ के  समान  ही  बनाया  जायेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य कौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  नही ं।

 वह  चंडीगढ़  का  माडल  या  चंडीगढ़  के  समान  नहीं  है
 ।

 fall  दासप्पा  :  कया  केन्द्रीय  सरकार मध्य  प्रदेश  को  एक  विद्वेष  भूमि  खण्ड
 प्रदान

 क्योंकि  उसके  बदले  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  नागपुर या  कौर  किसी  स्थान की  भूमि  केन्द्रीय  सरकार  को

 दे  सकती है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  प्रकार की  गणना  नहीं  की
 गयी

 है
 ।

 मूल ्  अंग्रेजी  में  ।



 ८६०  मौखिक  उत्तर  २१  Reus

 एम०  Fo  एस०  पुनरीक्षण  समिति

 श्री  सुपकार  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  मुख्य  प्रविधिक  परीक्षकों  के
 संगठन  का  अन्त

 कर
 देने

 के
 बारे

 में

 एम'०  ई०  एस०  पुनरीक्षण  समिति  की  सिफारिश  पर  विचार कर  लिया

 यदि  तो  क्या  इस  मामले में  afar  रूप  से  कोई  निर्णय  किया गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  शौर  मुख्य  प्रविधिक  परीक्षकों  के

 संगठनਂ  के  बारे  में  एम०  ई०  एस०  पुनरीक्षण  समिति  की  सिफारिश  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से
 विचार

 कर  रही  है झौर  यह  की  जा  सकती  है  कि  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  से  कुछ  निश्चय  हो  जायेगा  ।

 tat  सुधार  क्योंकि  यह  प्रतिवेदन  एक  वर्ष से  भी  अधिक  समय  पहले  array  था
 ।  इसलिये

 इस
 मामले  में

 भ्रान्ति
 रूप  से

 किसी  निष्कर्ष पर  पहुंचने  में
 विलम्ब

 का  कया  कारण  हैं
 |

 मजीठिया  :
 यह  सच  है  कि  यह  प्रतिवेदन  लगभग

 एक  वर्ष  पहले  दिया  गया
 लेकिन  सी०  टी०  एस०  संगठन  बड़े ही  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  ।  ग्र बतो  केवल  इसी

 बात

 का  प्रदान है  कि  यह  क्य ० ५  एम०  सी०
 के  साथ  रहेगा या  एम०

 Fo
 एस०  शाखा  के  अधीन  जायेगा

 लेकिन  जहां  तक  सी०  टी०  संगठन का  प्रदान  वह  रहेगा  ।

 श्री  सूप कार  क्योंकि  समिति  एक  वर्ष  पूर्व  इस  प्रश्न  को  फालतू
 मान

 चुकी  इसलिये कब

 सरकार किस  झ्राधार  पर  यह  कह  रही  है  कि  यह  संगठन  बड़े  प्रति  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  ।

 4
 i  सरदार  मजीठिया  :

 नहीं  ।  समिति  ने  इस  संगठन
 को

 कभी  फालतू  नहीं
 समझा  ।  वास्तव

 यह  बड़ा  अच्छा  प्रयोजन  पूरा  कर  रही  है  ।

 रूरकेला  में  स्टील  एलाय  प्लांट

 F35¥,  श्री  खुशा वक्त  राय
 :

 क्या  खान  ate  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या यह  सच  है  कि  रूरकेला में  स्टील  एलाय  प्लांट  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  ने

 एक  जमीन  फर्म  से  करार  किया  ak

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या है  ?

 खान  ate
 ईंधन  मंत्री

 :  नही ं।

 प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 वायनाड  उपनिवेदान  योजना

 1.0  ३८६.
 {in  aa

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  नियोजित  सैनिकों  को  बसाने के  लियें  वायनाड  उपनिवेश

 योजना
 के  लिये  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता

 मांगी
 भ्रंग्रेजी  में  ।

 Organisation  of  the  Chief  Technical  Examiners.



 १  Pes  तक  उत्तर  देने

 यदि  at,  तो  कितनी  सहायता  मांगी  गयी  ak

 उसपर क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  हां  ।

 वायनाड  बस्ती  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  २,०००  मकानों  की  छप्पर  की  छत  के  स्थान

 पर  खपरैल  डालने
 के  लिये  केरल  सरकार  ने  १०  लाख  रूपयों  का  भ्रनुदान मांगा  था  |

 राज्य-सरकार  को  यह  सूचना  दे  दी  गयी  थी  कि  भारत  सरकार इस  बस्ती  के  विकास

 के  लिये  ५  लाख
 रुपयों  का  अनुदान  दे  चुकी  है  कौर  कोई  भ्र ति रिक्त

 देना
 सम्भव  नहीं  है  ।  राज्य

 सरकार
 को  यह  सलाह  दी  गयी कि  वह  राज्य  युद्धोत्तर  पुननिर्माण  निधि  न्यास  समिति से

 वित्तीय

 सहायता  मांग ले  ।

 पुलिस  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  ५  लाख  रुपये  मंजूर  किये  हैं  ।  क्या  यह  धन  वास्तव  में  दिया

 जा  चुका ह  इसका  उपयोग  कर  लिया  गया  है
 ?

 मजीठिया  :  जिस  समय  यह  राशि  मंजूर की  गयी  थी  उस  समय  केरल  राज्य  का  ही

 भ्रस्तित्व नहीं  कौर  जहां  तक  भारत  सरकार का  सम्बन्ध  इस  राशि  को  मद्रास  सरकार  को

 हस्तांतरित  कर  दिया  गया  था  |

 उनस  क्या  केरल  राज्य के  बनने के  बाद  मद्रास  सरकार  ने  उसे  केरल  राज्य को

 हस्तांतरित  कर  दिया था  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  )  :-  मद्रास  सरकार ने  उस  राक  का  थोड़ा  ही  भाग  हस्तांतरित

 किया  हमने  मद्रास  सरकार  को  सलाह  दी  है  कि  उन्हें  दोष  राशि  भी  केरल  सरकार  को  हस्तांतरित

 कर  देनी  चाहिये  ।

 वासुदेवन  नायर  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  वायनाड  उपनिवेश  योजना
 के  लिये  मद्रास

 में  युद्धोत्तर  पुर्ननिर्माण  निधि  ने  धन  दिया  कौर यदि  तो  क्या  वायनाड  योजना को  मद्रास

 की  निधि से  पूरी  वित्तीय  सहायता  मिलेगी  ?

 मजीठिया  :  aa  क्योंकि  केरल  एक  as  राज्य है  इसलिये  उसकी  अपनी  पृथक्‌

 निधि हैं  ।  यदि  atc  सहायता  की  आवश्यकता  हो  तो  न्यास
 समिति  से  भ्रनुरोध  किया  जाना  ।

 श्री  जयपाल  fag  :  क्या  यह  सच  है  कि  वियोजित  सैनिकों  को  बसाने  के  लिये एक  विशेष  निधि

 यदि  इसका  उत्तर
 सकारात्मक

 हो  तो  इस  निधि  का  वर्तमान मूल्य  कितना  है
 ?

 मजीठिया  :  यदि  सम्पूर्ण निधि  के  बारे  में  पृथक्‌  प्रदान  पूछा  जाय  तो  मैं  इसका  उत्तर

 क्योंकि  में  केवल  काल  के  बारे  में  उत्तर  दे  रहा  था

 fat  कृष्ण  मेनन  :  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध में  उसके  पास  २०  लाख  रुपये  हैं
 ।  र  इस  बात

 का  कोई  कारण  नहीं  हैं  कि  केरल  राज्य  सरकार उसम  स  कुछ  न  दें
 ।

 tot  पुन्नू
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  केरल में  विभाजित  सैनिकों  का  यहीं  एक  मात्र  केन्द्र

 नहीं  है  कौर  केरल  सरकार  के  पास  इन  सभी
 केन्द्रों

 के
 लिये  धन  की  कमी  है  ?

 pat  कृष्ण  मेनन
 :

 सभी  राज्यों  के
 पास  धन

 की  कमी
 है

 —_—  थिगाएल्‍एतजतयत

 मूल  भ्रंप्रेंजी  में  ।
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 समकालीन  भारतीय  साहित्य

 Ia9. WY Fo
 श्री

 फ्०  नायर
 :  क्या  शिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  ३०  ge yy

 (०

 के  तारांकित संख्या  १३४२  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तब  से  सम्बन्धित  लेखकों  ने  भारतीय  साहित्यਂ  नामक  प्रकाशन

 के  दूसरे  संस्करण
 के  लिये  ज  लेखों  का  पुनरीक्षण  कर  दिया  ौर

 यदि  तो  दूसरा  संस्करण  कब प्रकाशित  होगा ?

 कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  ः

 हां

 इसक  अप्रैल  g&ug  तक  प्रकाशित हो  जाने  की  है  |

 tat त्र  To  नायर :  मंत्री  महोदय  ने  पिछली  बार  जिस  प्रदान  का  उत्तर  दिया  था  कि

 आलोचनायें  सम्बन्धित  लेखकों  के  पास  ध्यान  में  रखने  के  लिये  भेज दी  गयी  क्या  लेखकों  द्वारा

 भेजे  गये  मसौदों की  यह  देखने  के  लिये  जांच  की  गयी  है  कि  उन  झ्रालोचनाशओं  का  किस  सीमा तक
 ध्यान

 रखा गया  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  अ्रलग-श्रलग  लेखकों  की  अलग  स्वतन्त्रता  होती  है
 ।  साहित्य

 अकादमी  ने  केवल  इतना  किया  था  कि  सभी  आलोचनाओं  को  एकत्र  कर  सम्बन्धित  लेखकों  को  भेज

 दिया था  ।  लेखकों  को  जैसे वह  चाहें  लिखने  की  स्वतन्त्रता  रहेगी  |

 श्री  त्र०  नायर  क्या  सरकार  का  इरादा  इन  लेखों  को  विभिन्न  प्रादेशिक  areal
 में

 प्रकाशित  करने का  है  भ्र ौर यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 का०  नोट  श्रीमाली :  इस  प्रस्ताव पर  विचार  नहीं  किया गया  है  ।

 श्री  मिलती
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  साहित्यਂ  में  जो  लेख  प्रकाशित

 हुए  हैं  वह  प्रातीतिक हैं  जो
 सम्बन्धित  विभिन्न  लेखकों  के  प्रातीतिक  मूल्यांकन को

 प्रतिबिम्बित

 करते  ह श्र  वैषयिक  रिपोर्ताज  नहीं  कया  सरकार  इस  बात को  समझती  है  कि  इस  प्रकार के

 आधिकारिक  प्रकाशनों  में  इस  बात को  निश्चित करने  के  लिये  प्रत्येक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये

 कि  वस्तु  निष्ठता सदैव  कायम  रहे  सनौर  व्यक्तिगत  मूल्यांकनों  को  अनुचित  महत्व  न  मिल  जाये
 ?

 का०  ला०
 श्रीमाली

 :  जहां तक  भारतीय  साहित्यਂ  का  सम्बन्ध  मुझे

 इस  बात में  सन्देह  है  कि  वह  सदैव  वस्तु  निष्ठ  रह  सकता है  क्योंकि  साहित्य  के  प्राकृतिक  तत्वों

 को  ध्यान
 में  रखते  जहां  तक  साहित्यिक  रचनायों  का  प्रदान  कोई  दो  लेखक  एक  मत  नहीं  हो

 उनमें  हमेशा  कुछ  न  कुछ  मतभेद  अनिवार्य  है  |

 fat
 qo  स०

 मुक्ति
 :

 क्या  मंत्री  को  पता  है  कि  साहित्य  झ्र का दमी ने  हाल  ही  में  भारत के

 समकालीन  साहित्य  के  बारे  में  एक  पुस्तक  निकाली  ate  कया  वह  भारतीय  भाषाओं  का  व्यापक अ
 परिचय  देने

 के
 लिये  निकाली

 जाने  वाली  पुस्तकमाला का  अंग  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  मुझे पता  माननीय  सदस्य  भारतीय

 साहित्य
 का

 जिक्र
 कर  रहे

 जिसे
 हाल  ही  में

 साहित्य  अकादमी  ने  प्रकाशित  किया  था  ।
 साहित्य

 मूल  अंग्रजी में  ।



 २१  Faas  मौखिक  उत्तर  पदे

 जो  संशोधित  संस्करण  निकालेगी  वह  १९४५८  के  अन्त  तक  प्रकाशित होगा  ।  मुझे

 पता  नहीं  माननीय  सदस्य  किस  wea  प्रकाशन  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।

 pwr  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  समकालीन  साहित्य

 सम्बन्धी  पुस्तकमाला  का  अग हया या  यही  सम्पूर्ण  पुस्तक है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  साहित्य  भ्र का दमी  की  एक  योजना  sale  यह  क्रिया  जारी

 रहेगी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  ग्रा लोच ना  है--कि  इस  पुस्तक  में
 wit  भाषा  के  लेखकों को  अधिक  स्थान  दिया  गया  है  ate  हिन्दी  ake  भारतीय  arm

 के  विद्वानों
 को  पूरा  स्थान  नहीं  दिया गया  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अंग्रेजी  भाषा  के  कितने

 लेखकों
 को  इसमें  स्थान  दिया  गया  है  ate  दूसरी  भाषाओं  के  कितने  लेखकों  को

 ?

 डा०  बाण  ला०  श्रीमाली  :  सभी  भाषाओं के  सभी  लेखक  इसमें गये  हें  यह  asi  में  चीज

 थी
 यदि  श्रानरंबल मैम्बर  को  लेखकों  में  दिलचस्पी  है  तो  मैं  लेखकों  की  एक  सूचि  टेबल  पर  रख

 दूंगा
 ।

 सभी  जो  लेखक  हैं  वे  अपनी  भाषा  के  बहुत  विद्वान  हैं
 |

 श्री  रंगा  हरनेक  राज्यों  ने  अपनी  अलग  साहित्य  अकादमियां  बनायी  हैं ।  इन  चीजों

 का  भ्रान्ति  रूप  से  पुनरीक्षण करने  से  पहले  क्या  इन्हें  छान-बीन  जांच  के  लिये  sa  अकादमियों

 के  पास  भेजने  का  प्रयास  किया गया  है  ?

 पडा०  क्षा ०  ला०  श्रीमाली  :  जी  यह  नहीं  किया  जाता  ।  जो  तरीका  शभ्रपनाया  गया है  वह

 यह  है  कि  साहित्य  अ्रकादमी  का  कार्यकारिणी  मंडल  लेखकों  के  नाम  चुनता है  ।  लेखकों  का  चुनाव

 भ्रनभव  श्र  साहित्य  के  क्षेत्र में  उनके  योगदान  के  पर  किया  जाता  है  शर  कार्यकारिणी  मंडल

 इन  नामों  का  अनुमोदन करता  है  ।  उनसे  लेख  लिखने  को  आमंत्रित  कियां  जाता  है  ।

 do  प०  मंत्री  महोदय ने  कहा है  कि  इन  लेखों  को  विभिन्न  भारतीय  भाषाग्रों

 में
 प्रकाशित

 करने  का  विचार नहीं  है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  एक  विशेष  भाषा  बोलने  वाले

 लोग  दूसरी  भाषाओं  में  समकालीन  साहित्य  के  विकास  क्रम  को  किस  प्रकार  समझ  सकेंगे  ?

 अकादमी के  पास  भेज  दूंगा

 का०  ला०
 यह  एक  सुझाव है  ।  मैं  निश्चय  ही  इसे  विचार  के  लिये  साहित्य

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक-कार्य  श्र  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  साहित्य

 प्रकाशमय  का  अध्यक्ष होने  के
 नाते

 मैं  इस
 प्रश्न

 का
 उत्तर  दूंगा  ।

 एक
 भाषा

 से  दूसरी  भाषा  में  sae

 करने का  प्रस्ताव  किया  गया  है
 ।  साहित्य  अकादमी

 ने  केवल  भारतीय  साहित्यਂ  ही नहीं

 निकाला है  ।  मेंरा  ख्याल  है  कि  इसी  समय  उसने  एक  भाषा  से  दूसरी भाषा  में  जो  अनुवाद  या  कविताओं

 के  संकलन  कौर  भ्रमण  चीजें  निकालीं  हैं  उन्हीं  की  संख्या  बीसियों  में  है  ।

 fat  रंगा  हम  तो  उन्हें  नहीं  देखते
 ।

 मुन्नी  व०  पृ०  नायर
 मैं  जो  जानना  चाहता

 था  वह  यह  कि  क्या इन  लेखों  को  अरन्य  सभी

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  प्रकाशित में  प्रकाशित  किया  जायेगा
 ?

 साय  Se

 मूल  अंग्रेजी  में

 ।

 ।
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 पति  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  नहीं कह  सकता  |  विचार तो  यह  है  कि  हमें  इसे  प्रत्येक

 निकालना  चाहिये  लेकिन  स्पष्ट  है  कि  हम  अचानक  सब  जगह  इसे  नहीं  निकाल  सकते
 |  हमें जब  भी

 सुविधा  होगी
 यह  कर  दिया  जायेगा  लेकिन  विचार  यह  है  कि  सभी

 भाषाओं
 के  साथ  समानता  का  व्यवहार

 किया  जाये ं|

 सम्पदा-दायक

 १३८८  श्री  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  सम्पदा

 शुल्क  वसूल  करने  की  व्यवस्था  पर  अरब  तक  सरकार  का  कुल  कितना  व्यय  gat  है
 ?

 वत्त  उपमंत्री  ब०  रा०  P4-F0-FEUR  से  RW 8-2 RUS  की  अवधि में में

 Rese  लाख  रुपये  खर्चें  होने  का  है  ।

 मोहम्मद  इलियास  PEAE-“XY  में पद्िचिम  बंगाल से  कुल  कितना  सम्पदा  शुल्क  वसूल

 है  उस  वर्ष  में  इसकी  वसूली  पर  कितना  खर्च  gar  है
 ?

 Fo  To  भगत  हमारे पास  नहीं हैं  |

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य प्रौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  हमारे  पास

 वार  आंकड़े नहीं  हैं  ।  यदि  झ्रावव्यकता  हो  तो  हम  यह  बता  सकते  हैं  कि  कुल  कितनी  राशि  वसूल

 हुई  इस  पुरी  अवधि
 की  कुल  AT  लगभग  wey  करोड़  रुपये  हैं

 ॥
 पहले  वर्ष  QEYR-UY

 में  केवल  संगठन  पर  ही  खर्चे  ।  बाद  में  १९४५४  से  १९४५८  तक  के  चार  जैसा  मेरे  सहयोगी

 ने  २३'८६  करोड़  रुपये  खर्चे  हुए  |  जसा  में  कह  चुका  करीब  ६  करोड़  रुपये  जमा  हुए  हैं

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  wa  क्योंकि  सम्पदा-शुल्क  पांच  वर्षों  से  लग  रहा  क्या
 सरकार

 ने

 उस  राशि  पर  नजर  रखी  है  जिसे  वह
 जिन  पर  सम्पदा  शु

 शुल्क  लगाया  जा  सकता  ग्न्य  लोगों  को

 उपहार-स्वरूप भेंट  कर  रहे  हैं  ।

 foal  जवाहरलाल नेहरू  :  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  ।  लेकिन में  यह  नहीं  कह  सकता

 कि  इसका  उन्होंने  पृथक्‌  रजिस्टर  रखा  है  या  नहीं  ।  वास्तव  हम  यह  समझ  गये  थे  कि  ऐसा

 हो  सकता  है
 ।

 वास्तविक  उपहारों  की  उतनी  नहीं  .  है  जितनी  संयुक्त  हिन्दू  परिवार के

 कारण  यह  एक  श्रनाकार चीज  है  ।  यह  जानना  कठिन  है  कि  इसके  कितने  सिर  हैं  ate  कितनी

 ५ पूछ ६

 pat  रामेशवर  टांटिया  :
 किसी

 एक  व्यक्ति  से  wa  तक  सब  से  भ्रमित  कितनी  राशि  वसूल

 हुई  है

 !

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  हमारे  पास  उसके  झांकने तो  नहीं  हैं  ।  लेकिन खुद  मुझे  जो  याद

 उसके  प्रचुरता
 वास्तव

 में  बड़ी  राशियों  को  साधारणतया  छा  भी  नहीं  गया  है  ।  मेरे  कहने

 का  तात्पर्य यह  है  कि  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  बीच में  बाधक  हो  गया है  ।

 prea  महोदय
 :

 जिन  राशियों
 को

 मिला  कर  यह  ६  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  जमा
 हुई

 है  उसमें  weet  सब  से  बड़ी  राशि  कितनी है  ?  माननीय  सदस्य  यही  जानना  चाहते  हैं  ।

 fot  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसका  ब्योरा  मेरे  पास  नहीं  है  यदि  श्रावस्ती  हो  तो  हम  उसका  पता

 लगा  सकत  ह  |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 २१  ee  मौखिक  उत्तर  पद्

 तेलिया  मुड़ा  बाजार  में  अग्निकांड

 1*३६०  श्री  दीदार  देव  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ३  १९४५८  को  तेलियामूड़ा  बाजार

 लग  गयी  जिसके  फलस्वरूप  वहां  की  सारी  दुकानें  जल  गयीं

 यदि
 तो  कुल  कितनी  क्षति  होने  का  भ्रनुमान है

 कि  भाग  लगने
 का  कारण  क्या

 रि

 पीड़ित  व्यक्तियों  को  सहायता प्रदान  करने  के  लिये  क्या  कर्पैंवाह्टी  की  गयी  है  या  की

 जाने  वाली  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  तथा  तेलिया मूड़ा  बाजार  के

 एक  + dy-tera A में  ३  eer  को  दुर्घटनावश  झाग  लग  गयी  जिसके  फलस्वरूप  सड़क  के  दक्षिण

 की  भ्रांत  की  भ्रधिकांश  झोंपड़ियां  जल  गयीं  ।  कुल  २,८७,८००  रुपयों  की  क्षति  होने  का  झ्रनुमान

 बेघरबार  भ्र  बेसहारा  हो  गये  ३०  परिवारों  को
 चावल

 के  रूप  में  शौर  नगद  तात्कालिक

 सहायता  दी  गयी  ।  पात्र  व्यक्तियों  को  are  भी  निष्कारण  सहायता  बने  का  प्रश्न  स्थानीय  प्रशासन

 के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  दशरथ  देब  क्या  इस झाशय क कुछ झअभ्यावदन के  कुछ  अभ्यावेदन  लिये गये  हें  कि  पीड़ित  व्यक्तियों

 को  अपने  मकानों  का  पुर्ननिर्माण  करने  के  जमीन दी  जाये  ?
 ~  भ  क  ३

 श्री  दातार  :  सरकार उन्हें  देने  के  लिये  जमीन  के  टुकड़ों  की  सीमा  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध

 म ग्रावइ्यक  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 pat  दीदार देब  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इसकी  खबर
 श्रगरताला  पहुंचने  में  भ्रनुचित रूप

 क से भ्रघिक  लग  गया  कौर  उस  स्थान को  दमकल  भेजने  में  भी  राज्य-प्रघिकारियों  को  तीन  aud

 लग  गये  ?

 श्री  दातार
 :

 खबर  मिलते  ही  दमकल  फौरन  वहां  भेज  दिये  गये  थे  श्र पूरे  काय  की  देखरेख

 के  लिये  सभी  अधिकारी  भी  वहां  चलें गये  थे  ।

 pat  बांग शि  ठाकुर
 :  कया यह  सच  है

 कि  तेलियामूड़ा बाजार  में  भाग  लगने  की  यह  प पहली  ही
 घटना  नहीं  पिछले  कुछ  वर्षों में  वहां  पांच

 बार  लग  चुकी  है  कुल  मिला  कर  लगभग
 €'५  लाख  रुपयों की  क्षति हो  चुकी  प्रौढ़  यदि  तो  इस  अग्निकांड  का  मूल  कारण  क्या है  ?

 पति  दातार :  उत्तर में  यह  संकेत  किया  गया  है
 कि

 यह  दुर्घटनावश  लग  गयी  थी  |  मुझे
 पिछले  अग्निकांडों

 का  पता  नहीं  इसी  समय  में  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  बता  सकता  |

 उड़ोसा को  सहायता

 1*३९२  श्री  वे०  च०  मलिक  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार से  लगभग  ४  करोड़  रुपयों  की

 सहायता
 कौर

 ऋण  की  विशेष  मंजूरी  देने  का  किया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 मूल  wait  में  |



 ८६६  उत्तर  दा क्र वार  २१  ays

 वित्त  उपमंत्री  ब०
 राठ

 हां
 ।

 राज्य  सरकार  के  शभ्रनुरोध पर  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।

 श्री बै०  च०  मलिक  :  क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  रिजर्व  बैंक  की  रक्षित  निधि  में

 ५  करोड़  रुपये  मांग ेहैं  शर यह  ऋण  उस  घाटे  को  पूरा  करने के  लिये  मांगा गया  है  ?

 fat  ब०  रा०  भगत
 वहां  अभाव  के  कारण  जो  कठिन  स्थिति  उत्पन्न हो  गयी  हैं  उसका

 सामना
 करने  के  लिये  उन्होंने यह

 श्रीगोपाल
 किये  हैं

 लेकिन
 मैं

 सभा  को  यह  बता दूं  कि  उन्होंने

 अनुदानों शौर  ऋणों  के  रूप में  कुछ  सहायता  मांगी  कौर  जैसा  मैने  मुख्य  उत्तर  में  कंहा

 उनपर  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 fait  उड़ीसा में  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  इस  ऋण  का  ह. अझावदन

 किया गया  था  ।  भारत  सरकार से  ऋण  का  यह  अनुरोध कब  किया  गया  था  कौर यह  प्रदान  कितने

 समय  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 गयी  ब०  रा०  भगत :  यह  भ्र  हाल  ही  में  पाया है  क्योंकि  अभाव
 की  स्थिति

 का  प्रभाव

 अभी  ही  महसूस  हैं
 ।

 दिसम्बर  या
 जनवरी

 के  महीनों  में  केवल  उड़ीसा  ही  नहीं  वरन्‌  समस्त
 पूर्वी

 राज्य  झपने  अ्रनरोध  लेकर  योजना  wart  वित्त  मंत्रालय  के  सामने  कराते हैं  उन  पर  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 tet  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मंत्री  महोदय ने  कभी  बताया  कि  अन्य  राज्यों  ने  भी
 योजना  आयोग

 से  सहायता  मांगी  ।  उड़ीसा  सरकार ने  भारत  सरकार  से  यह  कब  किया  T—Jah|
 वास्तविक

 तारीख  ait  महीना  क्या  है
 ?

 tat  ब०  राठ  भगत  :  में  निश्चित  तारीख  तो  नहीं  बता  सकता  ।  लेकिन  इस  मामले  में  प्रक्रिया

 यह  है  ।  ऐसा  नहीं  होता  कि  झ्रनुरोध  किया  गया  जिस  पर  राशि  दे  दी  गयी  ।  ऐसे  मामलों  में
 अर्थो पायों

 के  रूप  में  भ्र ग्रिम  धन  दे  दिया  जाता  है  कौर  इन  परियोजनाओं  की  वास्तविक  श्रावश्यकताश्रों

 को  के  रूप  में  दिये  गये  इस  श्रमिक  धन  में  से  परा  कर  दिया  जाता  है  |  यह  सहायता

 उसी  समय  दी  जाती  है  जब  खर्च  किया  जाता  है  ।  ऐसा  नहीं  होता  कि  कोई  राज्य  सहायता

 के  लियें  कराये  कौर उसे  धन  दे  दिया  जाये

 फ्री  :  हम  मंत्री  से  निश्चित  जानकारी  चाहते  हम  जानना  चाहत ेहैं  कि  किस

 निश्चित  अवधि  ate  समय  पर  यह  किया  गया  था  ।  श्रीमान  मेरा  निवेदन है  कि  उत्तर  पूर्णतया

 गुमराह करने  वाला  है

 महोदय  :  वह  कह  चुक ेहैं  कि  वह  नहीं  बता  सकते  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदिक-कायर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :
 यदि  माननीय  सदस्य

 यह  जानना  चाहते
 कि  किस  तारीख  को  किस  समय  पहला  पत्र  पाया  था  तो  हम  उसका  पता  लगाकर

 उन्हें  सूचित  कर  देंगे
 ।

 लेकिन  जैसा  मेरे  सहयोगी  ने  वास्तव  wa  झ्रौपचारिक  ढंग  से  ऐसा

 प्रतिरोध  किये
 जाने

 का
 तरीका  नही ंहै  ।  हो  सकता  है  कि  उन्हें  तत्काल  कुछ  रुपयों  की  जरूरत

 लेकिन

 gat  लिये  बाकायदा  अनुरोध  नहीं  किया  ।  तरीका  यह  है  कि  वह  लोग  यहां  जावें  sik

 योजना-ग्रहयोग  से  चर्चा कर  लें  ate  योजना  किसी  व्यक्ति को  वहां  भेजे  ।  वास्तव

 पक्ष  ्. भ्रंग्रेजी  में  ।



 २१  greys  मौखिक  उत्तर  BAL)

 योजना  शभ्रायोग  के  लोग  इन  विभिन्न  स्थानों--पूर्वी  उत्तर  बिहार  ate  उड़ीसा--को  भेजे

 गये  ताकि  वह  विभिन्न  राज्य-सरकारों  से  इस  बात  का  पता  लगा  कर  चर्चा  कर  लें  ।  उनके

 लोग भी  यहां  aa  यह  प्रक्रिया  चलती  रहती है  ate  फिर  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच

 जाते  इस  बीच  यदि  आवश्यकता  बहुत  जरूरी  हो  तो  उन्हें  रुपया  सौंप  दिया  जाता  है  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 प्रधान  मंत्री  के  प्रश्न  से  उत्पन्न  |  क्या १२  जनवरी  को  उड़ीसा

 के  मुख्य  मंत्री
 कौर  योजना

 आयोग
 के

 बीच  उड़ीसा  में  प्रभाव  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  हुई
 थी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मुझे  पता  है  कि  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  चचयिं हुई  हैं

 लेकिन  मेरे  पास  उनकी  निश्चित  तारीख  ak  समय  नहीं  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 महोदय
 :

 में  तारीख समय  सम्बन्धी  ब्योरे की  छोटी-छोटी  बातों के  प्रश्नों  की

 अनुमति  नहीं  दंगा  ।  प्रक्रिया  समझा  दी  गयी  है  ।  किसी  के  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  कोई  चीज

 मांगी
 गयी  हे  श्र  उसमें  भ्रनुचित  रूप  से  विलम्ब  हो  गया है  |

 पत्नी  पाणिग्रहण :  प्रधान  मंत्री  हमें  बता  सकते  हैं  कि  कितनी  श्रस्तरिम  सहायता दी  गयी  है  ।

 format  महोदय :  माननीय  सदस्यों  को  उड़ीसा सरकार  से  भी  इस  राशि  का  पता  कर  लेना

 चाहिये  ।  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  आग्रह है  कि  जो  विषय  मुख्य  रूप  से  राज्यों  के  हों--यह  सही

 है  कि  केन्द्र  उन्हें  भ्रनुदान  देता  है--उन्हें उन  wea  को  राज्य  विधान  wal  में  act  सहयोगियों

 पे  उठा कर  तथ्यों  का  पता  करना  चाहिये  भ्र ौर  वहां  जो  जानकारी न॑  मिल  सके  उनके  बारे  में  ही

 पहां  अनपरा  पूछने  चाहिये ं।

 vat  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 मुख्य  मंत्री  ने  विधान सभा  में  एक  उत्तर में  कहा  है  कि  उन्होंने

 भारत  सरकार  से  किया  है  भ्र अरब  उनकी  मंजूरी  की  राह  देख  रहे  हैं  ।  इसीलिये  हमने  यह

 प्रद  यहां  उठाया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री  महोदय ने  कह  दिया  है  कि  यह  प्रदान  पूरे  समय  विचाराधीन था  ।

 हम  लेंगे  ।

 मणिपुर  में  नेपाली

 ३८३.  श्री  ले०  wat  सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  रक  )  क्या  यह
 सच

 हैं
 कि  ३,०००  नेपाली  शरणार्थी  अ्रधिकारियों  की  अनुमति  के  बिना

 मनीपुर  पहाड़ियों  में  कर  गये

 क्या  मनीपुर  की  क्षेत्रीय  परिषद्‌  ने  मनीपुर  प्रशासन  से  इस  मामलें  मैं  तुरन्त  कार्यवाही

 करने  की  प्रार्थना की

 रही  =?
 इस  मामले में  क्या  कार्यवाहियां  की

 जा  Sel

 मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  शर
 यथा

 समय
 लोक-सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मिल  अंग्रेजी  में  ।



 च्  २१  es

 श्री  रघनाथ  सिंह
 :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  नेपाली  लोग  जाय ेहैं  क्या  उनकी

 राष्ट्रीयता  भारतीय  नहीं तो  उनकी  क्या  राष्ट्रीयता है  ?

 श्री  दातार  :  पुरी  जानकारी  प्राप्य  होने  पर  ही  मैं  इस  प्रश्न का
 उत्तर  दूंगा ।

 वार्ता  निकाय  तथा  श्रमिक  समितियां

 1*३९४  श्री  स०  स०  बनर्जी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  १३  १९५७  के  तारांकित

 seq  संख्या  १४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  विमान  बल  संस्था पनाओं

 में  वार्ता  निकाय  तथा  श्रमिक  समितियों  के  कार्य  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्रीराम  निर्णय  किया

 गया है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  समस्त  समस्या  विचाराधीन  है  कौर  तराशा  है  कि

 विचार किये  जाने  के  बाद  शीघ्र  ही  निर्णय  किया  जायेंगा  ।

 tat  स०  म०  बनर्जी  :  भ्रान्ति  निर्णय कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  क्योंकि  मैं  यह

 अनुभव  करता हूं  कि  श्रमिक  समितियां  तथा  वार्ता  निकाय न  होने  से  विमान  बल
 संस्थानों  में  बहुत

 असन्तोष  फैला  हुमा है
 ?  कया मैं  शीघ्र  ही  निर्णय  करने  की  प्रार्थना कर  सकता  हूं  ?

 श्री  राघुरामैया  :  मेरे  विद्वान  मित्र  स्वयं
 एक  वार्ता  निकाय

 के  एक  सदस्य थे  कौर
 वह

 जानते  है ंकि  यह  समस्या  कितनी  जटिल
 है  कौर  इस  प्रकार के

 मामले
 में  कुछ  समय

 लगना  स्वाभाविक

 ही

 श्री  रवीन्द्रनाथ  टेगोर  की  जन्म  शताब्दी

 (sitar  इला  पाल चौधरी :
 |

 श्री  दीवान
 ३९५. 4  श्री  स०  चं०  सामन्त

 [ att  do  चं०  फार्मा

 क्या  शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  की

 जन्म  शताब्दी  समारोह  के
 सम्बन्ध

 में
 तथा

 एक  रवीन्द्र सदन  बनाने  के  सम्बन्ध में  भारत  सरकार  किशोर  से  अंशदान देने  के  प्रशन  पर  सरकार

 विचार  कर  ही

 (a)  यदि  तो  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना

 कितनी  रकम  देने  का  प्रस्ताव है  ?

 दिक्षा और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 हां  ।

 तथा  मामला  विचाराधीन है  ।

 श्रीमती इला  पालचौधरी  :  इस  शताब्दी  समारोह  के  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  रकम  खर्च

 होगी  क्या  इसका  कुछ  अनुमान  लगाया  गया

 काठ  ला०  श्रीमाली  अभी  इस  बात  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं

 माननीय  सदस्य  को  यह  बता  सकता  हूं  कि  प्रधान
 मंत्री

 के  सभापतित्व  में  एक  अ्रखिल  भारतीय  शताब्दी

 मूल  wast  में  ।
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 समिति  पहिले ही  से  नियुक्त  की  जा  चुकी  है  कौर कवि  की  जन्म  शताब्दी  मनाने  के  लिये  साहित्य

 अ्रकादमी  ने  विभिन्न  कार्यवाहियां  की  हैं  परन्तु  अभी  यह  निर्णय  नहीं  किया गया  है  कि  सरकार  द्वारा

 वास्तव  में  कितनी  रकम  दी  जायेगी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  यह  जो  समारोह किया  जा  रहा  है

 वह  साहित्य  भ्रकेडेमी की संरक्षता की  संरक्षता  में  किया जा  रहा  है  या  इस  में  विश्व-भारती तथा  दूसरी  संस्थानों

 का भी  सहयोग  लिया जा  रहा  है  ?

 का०  ला०  श्री साली  :  साहित्य  झ्र के डेमी की  तरफ  से  |

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  कौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  बहुत  सारी

 संस्थापकों  की  तरफ  से  ।  साहित्य  भ्रकेडेमी  की  तरफ  से  कुछ  विश्व  भारती  जाहिर

 और  भी  संस्थायें  करेंगी  ।  इरादा  यह  है  कि  भारत के  सब  बड़े  शहरों  में  यह  किया  जाय  |

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  थी  कि  जितनी  कुल

 रकम  बच  होने  की  सम्भावना  है  क्या  उसका  अनुमान  लगाया गया  मैं  यह  नहीं  जानना

 चाहती  थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  Haars रूप  में  कितनी  रकम  देगी  क्योंकि  निःसन्देह  इस  का  निर्णय

 तो  बाद  में  किया  जायेगा  |

 tal  जवाहरलाल नेहरू  :  क्योंकि  ये  समारोह किसी  एक  स्थान पर  अ्रथवा  किसी एक  संस्था

 द्वारा  नहीं  किये जा  रहे  हैं  इसलिये  wa  या  भविष्य  मय हू  want  से  बताना  भी  असम्भव

 है  कि  कुल  कितनी  रकम  खरच  होगी  |  यह  तो  कोई  बता  सकता  हैं  कि  भ्राकाशवाणी  द्वारा

 कितनी  रकम  की  विशिष्टि  टिकटों  पर  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  कितनी  रकम  खर्चे

 की  जायेगी  ।  साहित्य  अकादमी  तथा  विश्व  ये  दोनों  भारत  सरकार से  पूर्णतः  पूथक्‌ ह ध्  हैं  ।

 सरकार  इन  संस्थानों  की  सहायता  करती  है  फिर  ये  निर्णय  करते  हैं  कि  कितनी  रकम  खर्च  की

 जाये  ।

 tat  शि नारायण दास  :  जिस  कार्य के  लिये  भारत  सरकार से  अंशदान  के  लिये  कहा  गया  है
 उसका

 सुतथ्य  स्वरूप  कया  है
 ?

 क्या  सामान्य  खच  के
 लिये  रकम  मांगी

 जा  रही  है  या  कोई  विशिष्ट

 बात  सामने  है  ?

 को०  ला०  श्रीमाली  :  सरकार  को  रवीन्द्र  सदन  के  पुनर्गठन  के  लिये  विश्व  भारती

 से  एक  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  थी
 भ्र  उस  प्रयोजन के  लिये  कुछ  प्राक्कलन  तैयार  किये  गये  हैं  ।

 पत्नी  रंगा  :  यह  है  कहां  ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :

 शांतिनिकेतन
 में

 विश्व  भारती  है  ।

 सेठ  wast सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  शताब्दी  किस  तारीख

 को  मनाई  जा  रही  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  शताब्दी  PEE  में  मनाई  जायेगी  site  ठीक  तिथि  है

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  ५  मई  |

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  इस  में

 रवीन्द्र
 सदन  का  जिक्र  किया  गया

 मैं
 जानना चाहता  हूं  कि  क्या

 गवर्नमेंट  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  कलकत्ते  में  जो  का  पुराना मकान  है  उसे

 खरीद  लिया जाय  क्योंकि  कल  जिक्र  ara  था
 कि  मूंदड़ा  साहब  ने  उसे  खरीद  लिया  है  ?

 ————$——$——_—_——

 wast  में  ।
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 पूछा  काम  ना०  श्रीमाली  :  जी  मुझे  इसकी  इत्तला  नहीं  है  कि  मूंदड़ा  ने  उसे  खरीद

 लिया है  1

 रूपकला म  उबर

 ait

 श्री स०  Ho  बनर्जी

 सगण्णा

 श्री  ०  न्र ०  विशाल राव

 कया  खान  कौर  ईधन  मंत्री १७  Payoh aTUfad के  तारांकित  संख्या  Q2e3

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  रूरकेला  मुबारक  कारखाने  के  लिये  यन्त्र तथा  मशीनों  के  सम्भरण  क  सम्बन्ध
 म

 wa  कोई  काडर  किए  जा  चुके  श्र

 उनकी  कीमत  कितनी  है  श्र  संयंत्र  को  स्थापित  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 टेंडर  ब्रा मं त्रित खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 तथा

 किये  गये  हैं  श्र वे  ३  gays  awa  mean  है  कि  सन् यन्त्र  काम के  लिये  १६६१

 तक  तैयार  हो  जायेगा  ।  भ्रनुमान है  कि  सन् यन्त्र  पर  लगभग  १८  करोड़  रुपये  खरच  होंगे
 |  परन्तु

 पन् यन्त्र  की  कीमत  तथा  निर्माण के  लिये  भ्रपेक्षित  अवधि  की  तभी  ठीक  प्रकार  से  पता  चल  सकता

 जब  टेंडरों  की  छान-बीन  कर  ली  जायेगी

 पाणिग्रहण  :  रूरकेला  सन् यन्त्र  के  लिये  आस्थगित  शोधन  पर  कुछ  ऋण  प्राप्त करने

 सम्बन्ध में  हाल ही  में  हमारी  सरकार  ने  पश्चिमी  जर्मनी की  सरकार  से  कुछ  करार  किया है  ।
 क्या

 झा स्थगित  शोधन  आधार पर  इस  कारखाने  के  लिये  हम  पश्चिमी  जर्मनी  से  अपने  उपकरण

 भी  प्राप्त  करेंगे
 ?

 स्वर्ण  सिह
 :

 में  माननीय  सदस्य से  प्रतीक्षा  करने की  ्  करूंगा
 |  यह  भ्रावश्यक

 नहीं है  कि  जर्मनी  में  किसी
 सीटें  को  काडर दिया  गया

 समस्त  विश्व
 से

 टेंडर  आमंत्रित  किये  गये

 निबन्धों  तथा  कथित  मूल्यों  की  जायेंगी  कौर  सर्वोत्तम  उपयुक्त  निबन्ध

 स्वीकार  किये  जायेंगे  |

 श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  अब  तक  हमें  कोई  टेंडर  प्राप्त  हुमा  है
 ?

 स्वर्ण  tag  टेण्डर  प्राप्ति  की  afar  तिथि  ३  are  ह क  |
 मैँ  यह  नहीं  बताना

 चाहूंगा  कि  क्या  टेण्डर  प्राप्त  हुमा हे  या  नहीं  gar  है  ।

 pat  दास प्पा
 :

 क्या
 में  सन् यन्त्र  की  क्षमता  जान  सकता  हूं  ।

 सरदार  स्वर्ण  fag:  नाइट्रेट-चने  के  पत्थर  की  C,ER,000  टन  की  अर्थात  नाइट्रोजन

 केरूप  में  ८०,०००  टन  की क्षमता  का  |

 दिल्‍ली  में  बम  विस्फोट

 [*  PEC)  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  १३  १९५७  के
 तारांकित

 संख्या ८८
 क  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली में  हुए  बम  विस्फोटों के  सम्बन्ध

 में  जांच  करने
 के  कार्य  में  अबे  कितनी

 प्रगति  हुई  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  १३  geyuy  के  तारांकित

 प्रश्न सख्या  ८८
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  दिये  गये  विवरण  में  जैसा  कि  संकेत  किया जा  चुका  हैं

 अब  बम  विस्फोट के  किसी  मामले  की  जाँच  नहीं  की  जा  रही  है  ।  १४  १९४५७ को  जो

 पटाखा फटा  उसके  सम्बन्ध  में  उस  मामलें में  जिस  विवरण  की  चर्चा  की  गई  हे  उस
 की  मद  २४)  इस  बीच  दण्ड  दिया  जा  चुका  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  १७३  व्यक्तियों  को  भी  नाजायज

 तौर  पर  विस्फोटक  पदार्थ  रखने  पर  सजायें  दिलाई  गई  हैं  ।

 tat  दी०  चं०  पिछले  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  मामलों  की  प्रभी  खोज

 नहीं  की  जा  सकी  है  ।  क्या  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  खोज  लगाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है  भ्र ौर  उनमें  से  कितने  मामलों  में  सरकार  को  सफलता  मिली  है  ?

 श्री  दातार
 :
 मैं  seat  का  पिछला  भाग  नहीं  सुन  सका  हूं

 ।

 भ्रिव्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  केवल  प्रश्न-काल  के  लिये  ग्रा  एक  जगह  दी  जानी

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  मुझे  इस  प्रकार  की
 रियायत  नहीं  चाहियें  ।  पिछली  बार

 माननीय  मंत्री ने  जो  विवरण  दिया  था  उसमें  जिन  मामलों  की  खोज  नहीं  लगाई  गई  थी  उनमें

 से  परब तक  कितने  मामलों  के  सम्बन्ध  में  खोज  लगाई जा  सकी  है  ?

 श्री  दातार
 :

 उस  विवरण  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  से  तीन  कौर  मामलों  का  पता  लगाया

 गया  कुल  मिला  कर  १५६  मामलों में  सजायें  दी  गई  यही  कुछ  किया  गया  है  ।

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  क्रेकर  केस  में  इससे  पहले जो

 क्रेकर के  एक्सप्लोशन  हुए  उनके  सिलसिले
 में  अरब  तक  कुल  feat

 आदमी  गिरफ्तार  हुए  ak

 कितना  सामान  बरामद  gar  जोकि  विस्फोटक  था  ate  उसका  क्या  किया  गया
 ?

 tat  दातार  :  पिछले  के  उत्तर  तक  नाजाइज  विस्फोटक  पदार्थ  रखन ेके  QY  मामलों  का

 पता  लगाया गया  था  जिन से  २४२  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध था  ।  इन  मामलों  में  कार्यवाहियां की  जा

 रही  हैं  पौर  कुछ  मामलों  में  पहिले  ही  सजायें  दिलाई  जा  चुकी  हैं  ।

 कशी  म०  ला०  द्विवेदी  :  खोज
 के

 दौरान  मिली
 सामग्री  का  कया  बना है  ?

 श्री  दातार
 :

 मुझे  यह  विशिष्ट  जानकारी  नहीं

 श्री  भक्त  दर्शन  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया कि  इस  बीच  में  कुछ  व्यक्तियों  को  सजा  दिलायी

 जा  चुकी  है
 ।

 इसके  लिये
 धन्यवाद

 देते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  बतलाने की

 कृपा  करेंगे  कि  अभी  भी  कितने  लोगों
 के

 खिलाफ  मुकदमें  चलाये जा  रहे  हैं  सनौर  इसमें  इतनी  देरी

 क्यों  होरही

 श्री  दातार
 :  विवरण

 में  दी
 गई  जानकारी  के  अतिरिक्त  मेरे  पास  जो  भी  जानकारी  है

 वह  मैं  यहां  दे  चुका हूं  । द

 करते
 पं श्री  दी०  च  शर्मा  :  सरकार  ने  यह  मालूम  रने  का  प्रयत् किया  था  कि  क्या  इस  मामले

 में  किसी  गैर-भारतीयों  का  हाथ  तो  नहीं  ह ै?

 श्री  दातार  इस  का  उत्तर  पहिले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।
 es लय

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 धनबाद  का  भारतीय  खान  कौर  व्यावहारिक  भोमियो  स्कूल

 oft  वाजपयी  :
 Lk

 |  ES  श्री  ग्र ०  क०  गोपालन

 att  कौडियाल |

 दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री २०  १९५७  के
 श्राप  सूचना

 संख्या

 ८
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  धनबाद  के  भारतीय  खान  व्यावहारिक

 भौमिकी
 स्कूल  के  विद्याथियों  की

 शिकायतों
 को  दूर  करने

 के
 लिये

 कया  कार्यवाहियां  की  गई  हैँ  !

 दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  स०  Ato  :  लोक-सभा
 पटल  पर

 एक  विवरण
 रखा  जाता है  जिस  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  परिशिष्ट

 २,  अनुबन्ध

 संख्या  ८१]

 fat  वाजपेयी
 :  विवरण से  यह  पता  चलता है  कि  विद्यार्थियों

 की  लगभग  सभी
 शिकायतें

 दूर की  जा  चुकी  क्या  अन्य  दिल्‍ली  पालीटेकनिक  के  विद्यार्थियों
 के

 प्रति

 जिन्होंने  इसी  प्रकार  के  कारण  के  लिये  हड़ताल  की  वैसा  ही  सहानुभूति  का  दृष्टिकोण
 अपनाया

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  बात  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होती  है  ।

 fat  न्र ०  क०  गोपालन :  विवरण  के  अनुसार  कुछ  शिकायतें  कितनी  शिकायतें दूर  की  जा

 चुकी हैं  ्र ौर अरन्य  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  स०  सो०  दास  :  सभी
 शिकायतें  दूर  की  जा  चुकी  हैं  और अ्रब सुखदतम श्री  सुखदतम  सम्बन्ध  स्थापित

 पिछले  दिनों मैं  वहां  गया  था  कौर  मैंने  भ्रध्यापकों  तथा  विद्यार्थियों  में  सामान्य

 तम  सम्बन्ध  देखे  थे  |

 tat श्र०  क०  गोपालन
 :

 सूची  में  चौदह  शिकायतें  दी  गई  क्या  ये  सभी  चौदह  शिकायतें

 द्र
 की  जा  चुकी  है ं?

 पति  स०  मो०  कुछ  पहिले  ही  दूर  की  जा  चुकी  wag  कुछ  समय  लगेगा  क्योंकि

 उनसे  अन्य  निकायों  का  सम्बन्ध है
 ।  उदाहरणार्थ  बस  की  सुविधायें  बिहार  सरकार  द्वारा

 दो  बसों

 को  चलाने  की अनुमति  नहीं दी  गई  है  क्योंकि  उनके  धुरे  की  लम्बाई  प्रस्वीकृत  लम्बाई से  कुछ  ate

 हम  इस  सम्बन्ध में  विशेष  भ्र नुम ति  दिये  जानें क  लिये  बिहार  सरकार  से  बात-चीत कर  रहे

 हैं  ।  इस  में  कुछ  समय  लगेगा
 ।

 इसी  प्रकार  कुछ  अन्य
 मदें

 भी  हो  सकती है  जिनके  लिये  हम  प्रयत्नशील  ह्  हमें  कुछ  ही

 समय में  सफलता  मिलने
 की  श्रोता है  ।  कुछ  शिकायतें  पहिले ही  दूर  की  जा  चुकी हैं  ।

 शिक्षा  सम्मेलन

 1३६६. श्री  रघुनाथ  सिह  :  कया  शिक्षा और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह
 बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  भारत  ने  यूनेस्को  के  दो  ह  wag
 प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  दिक्षा  सम्बन्धी  सुधार तथा  द्रव्य-श्रव्य  सहायक  उपकरणों  से

 सम्बन्धित

 सम्मेलनों  में  आतिथेय  बनना  स्वीकार  किया  है  ?

 मूल  wast  में
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 शिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  काठ  ला०

 हां
 ।

 श्री  रघनाथ सिंह  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  कानफरें  ra  ate  उत्तरी  वियतनाम

 भी  आमंत्रित होंगे  या  नहीं ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  हां  साउथ  ग्रोवर  साउथ  ईस्ट  एशिया के  करीब-करीब  सभी

 मुल्क  चीन  भ्रफगानिस्तान  बरमा  यदि  माननीय सदस्य  चाहें  तो  मैं  सब  देशों के  नाम

 सदन
 को  मंज पर  रख  सकता हूं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  मैं  सिफ॑  दो  देशों  के  बारे  में  जानना  चाहता

 डा०  का ०  Mo  श्रीमाली  :  चीन  ate  वियतनाम  दोनों  है ं।

 उडीसा  का  सीसा  विवाद

 1*४००.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  raat  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  उड़ीसा  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  पारित

 उस  संकल्प  की  एक  प्रति  भेजी  है  जिसमें  सीमा  विशेष  रूप  से  सरायकला  तथा  खा रसवान

 क्षेत्रों के  सम्बन्ध  में  सीमा  विवाद  की  जांच  करने  के  लिये  एक  wa  नियुक्त करने  का  अनुरोध  किया

 भ्र

 यदि  तो  उसपर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 हां  । गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 राज्य  पु नें गठन  झ्रायोग ने  सराय कला  तथा  खा रसवान क  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  के  दावे  पर

 विचार  किया  था  sit  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  था  कि  इन  क्षेत्रों  को  बिहार का  ही  एक  भाग  बने

 रहना  चाहिये  ।  ध्यानपूर्वक  सोच  विचार  करने  के  बाद  यह  सिफारिश  स्वीकार कर  ली  गई  थी  । संसद

 में  इस  मामले पर  वाद-विवाद  था  BIT  १९५६  को  लोक-सभा में  उड़ीसा  विधान

 सभा  द्वारा
 पारित  संकल्प  के  अ्रनुसार एक  संशोधन  प्रस्तुत किया  गया  था  जिसे  सदन  नें  स्वीकार

 कर  दिया था  ।  इसलिये  भारत  सरकार  का  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 ke  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  जब  संसद्‌  में  राज्य  पुर्नगठन  विधेयक  पारित  किया  गया  था  उसके

 बाद  इस  विशिष्ट  संकल्प  को  उड़ीसा  विधान  सभा  ने  स्वीकार  किया  वे  केवल  इतना  चाहते हैं

 कि
 इन

 क्षेत्र
 के  सीमा  विवादों  की  जांच  करने  के  लिये एक  समिति  की  जाये  क्या  पूर्वी

 क्षेत्रीय  परिषद्‌  म  इस  प्रदान  को  भी  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  उठाया  गया  था  BAT  क्या  भारत  सरकार
 ०८ ०  ee

 अध्यक्ष  महोदय  :  कितने  माननीय  सदस्य  केवल एक  ही  पूछ  सकते हैं  ।

 fat  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उड़ीसा  सरकार  इस  मांग  पर  कोई  ध्यान  देगी
 ?

 श्री  दातार  मुझे  मालूम  नहीं  हूं  कि  क्या  यह  प्रदान  पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्‌  में  उठाया गया  था  ।

 पाणिग्रहण
 :

 पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्‌ की  जो
 दो  बैठकें

 हुई  थीं  क्या  उनमें  से  किसी  में
 उडीसा

 सरकार ने  बिहार
 तथा  उड़ीसा  में  सीमा  विवाद  का  मामला  भी

 भी
 रखा था  ?

 में
 ।
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 श्री दातार :  क्षेत्रीय  परिषद्‌  में  उड़ीसा  सरकार  ही  इस  को  रख  सकती हैं
 है

 are  फिर

 यदि  मामले  पर  विचार  किया  जाये  श्र  पक्षों  में  यदि  कोई  समझौता  हो  जाये  तभी  भारत  सरकार  के

 सामने  मामला  जायेगा  ।  तब  तक  भारत  सरकार  का  इस  मामले  से  कोई  सरोकार  नहीं  है
 ।

 tat  पाणिग्रहण  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने यह  मामला
 उठाया

 था
 ?

 श्रिया  महोदय  :  उन्हें  मालम  नहीं  है  ।  प्रदर  ।

 fait
 Ho  ला०

 मेरी  यह  प्रार्थना है  कि  wed  संख्या
 ४०१  तथा  ४०३

 को
 इकट्ठ

 लें
 लिया  जाय े।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 जम्म  तथा  काश्मीर  में  तेल  की  खोज

 1*४०१.  श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  क्या  खान  कौर  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  बकरी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  काश्मीर  राज्य  में  जम्मू  के  निकट  रामनगर  तहसील क  मानसर  क्षत्र

 में  कुछ  समय  sal  तेल  की  खोज  करने  का  कार्य  किया  गया  कौर

 यदि  तो  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 fara  कौर  तेल  मंत्री  Fo  द०  :  हाँ  ।  १९५७ से  चार

 भूतत्ववेत्ताश्ों  का  एक  दल  क्षेत्र  के  भूतत्वीय  मानचित्रण  का  कार्य

 el
 जब  तक  लगभग  ७०  वर्ग मील  के  क्षेत्र में  भूतत्वीय  तथा  नमूनों  को

 एकत्रित  करने का  कार्य  किया गया  है

 काश्मीर  में  qerfaan a fre के  निक्षेप

 1*४०३.  श्री  दी०  चं०  वर्मा  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  १३  geyy

 के  तारांकित  wet  संख्या  ८९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  काश्मीर  राज्य
 म

 मुर्दा पुर के  निकट  पैट्रोलियम  के  निक्षेपों  के  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्र तेल  मंत्री  क ०  दे०  :  जम्मू  तथा  हाइ मीर
 के  अधिकारियों  का

 एक  दल  आजकल  कार्य  कर  रहा  है  कौर  यदि  सर्वेक्षणों  द्वारा  अनुकूल  संरचनाओं  का  पता  चला  तो

 विस्तृत  अनुसन्धान कार्य  प्रारम्भ  किया  जायेंगी

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  तेल  के  अतिरिक्त  क्या  किसी  सत्य  खनिज  की  खोज
 भी

 की

 जा  रही  कौर  यदि  तो  वे  कया  हैं  ।

 Fo  ०  मालवीय  :  wa  खनिजों  के  सम्बन्ध  में  भी  सर्वेक्षण  कार्य  किया  जाता  है  कौर

 भारत के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  पथक  रूप  से  प्रतिवेदन  तैयार किये  जाते  हैं  |

 श्रीमती इला  पालचौधरी  क्या  मुर्दापुर के  निकट  इस  स्थान से  लगभग  ce
 मील  की

 दूरी

 रामनगर  के  निकट  किसी  स्थान  का  भी  परीक्षण किया  गया  है  क्योंकि  कहा  जाता  है
 कि  वहां

 अना
 तेल  की  गन्ध

 राती  है  और  हो
 सकता  है  वहां  कुछ

 तरल  e

 मूल ६५  wast  में  |
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 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  हां  ।  हमारे  प्रतिवेदनों  से  पता  चलता हैं  कि  वहां  तेल
 तथा

 गैस
 के

 कुछ  fred  इस  समय हम  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कह  सकते  हैं  ।  कुछ  कौर  अनुसंधान  कार्य

 करना  अपेक्षित  है  श्र  कुछ  समय  परुचात्‌  ही  हम  निश्चित रूप  से  कुछ  कह  सकेंगे  |

 TM  दी०  मुर्दापुर  के  सर्वेक्षण  का  परिणाम क्या  है  ?

 श्री के ०  दे०  सालवीय :  प्रतिवेदनों  में  यह  संकेत  किया  गया  है  कि--भूतत्वीय दृष्टि  से

 मैं  यह  कह  सकता  a —SIt  कुछ  महत्व  हो  सकता  है  ।  तेल  अथवा  गैस  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से

 हम  कुछ  समय  बाद  ही  कुछ  कह  सकेंगे  ।

 श्री दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  इस  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध में  कोई  विशिष्ट  इकाई  जम्मू में
 कार्य

 कर  रही
 a

 यदि  तो  उसमें
 कितने  व्यक्ति हैं  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय :
 :

 हां  ।  जम्मू  क्षेत्र  में  भूतत्वीय  दल  सर्वेक्षण  कार्य कर  रहे  हैं

 शर
 ग्रसना  प्रारम्भिक  अ्रनुसन्धान  कार्य  भी  कर  रहे  हैं  ।  वहां  लगभग  दो  दल  मैं  ठीक  से  नहीं

 कहे  सकता ।  वहां  लगभग  ८  से  १०  व्यक्ति  काम कर  रहे

 सेठ  wan  सिंह
 :  ज्वालामुखी  जैसलमेर  में  जो  लिंग  हो  रही  उसमें  क्या  प्रगति हुई

 श्री
 क्र०  दे०  मालवीय

 :  ज्वालामुखी का  तो  सवाल  दूसरा  मगर  वह  पूछा  तो  मैं

 जवाब
 दे  दूंगा  ।  यह  तो  जम्मू  का  सवाल है  ।

 १४०२.  क

 :

 कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  PEYE-UY  में  उड़ीसा  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण  कार्य  किन  में  किया  गया  कौर

 सर्वेक्षण  का  परिणाम  क्या  है  ?

 कौर  तेल  मंत्री  Fo  दे०
 मालवीय  )  :  तथा  PEYR-KY  में  उड़ीसा

 के  जिन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण किया  गया  था  उनमें  ये  जिले थ

 (2)

 (2)  ढलकना  लि

 (3)

 (¥)

 (५)  तथा

 (६)  तालचर

 लोह  ग्रेफाइट  तथा  ग्लास  सैन्य  के  निक्षेपों  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  जो  जानकारी

 प्राप्य  हैं  उसकी  तुलना  में  इन
 सर्वेक्षणों  के

 परिणाम  यथासमय  भारत के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग

 के  अनुसंधान  लेखों  में  प्रकाशित  किये  जाने  पर  उनमें  पूरी  जानकारी  प्राप्य  होगी  ।
 एएए

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 <aUE A  २१  १९५८

 seal  के  लिखित उत्तर

 प्रस्तावित तेल  दोधक  कारखाने

 श्री  वि०  च०  शक्ल

 1*३७३  <  पंडित  gto  ato  तिवारी

 att  भगवती

 कया  इस्पात खान  इंधन  मंत्री २६  REY  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या
 ७१२  के

 उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गोहाटी तथा  बारौनी  में  प्रस्तावित  तेल  शोधक  कारखानों के  सम्बन्ध

 को  परियोजना  अध्ययन  प्राप्त  गये  रोक

 यदि  तो  उनकी  wer  विशेषतायें  क्या  हैं
 ?

 para शौर  तेल  मंत्री  ह ०  दे०  :  नहीं
 ।  मंत्रणाकार  अभी  उस

 पर
 कार्य

 कर  रहे हैं  ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सन्दल  श्राडनन्स  आगरा

 *3c0  सेठ  अचल  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  FEXY  को  सन् टल ढी  भ्रार्डनेंस  ara
 a  राग  लग

 द
 af

 दे  हां  ,  तो  उसके  फलस्वरूप  कितनी  हानि

 क्या  जांच  न्यायालय  को
 भाग  लगने  के

 कारणों
 की

 जांच  पड़ताल  करने  का  ि

 दिया  गया  था

 यदि  तो  वह  न्यायालय  किस  निष्कर्ष पर  पहुंचा  ग्रोवर

 भविष्य में  ऐसी  घटनाओं  की  रोक-थाम  करने के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  जो  ol  ||

 3,86,  ७४४२५  रुपय  |

 लकल
 कोर्ट  की  राय  में  प्राग  किसी  मामूली  साधन  जैसे  कि  सुलगती  बीड़ी  या  सिगरेट के  टुकड़े

 से  जो  किसी  कामगर  द्वारा  डिपो  बन्द  होते  समय  गोदाम  में  रह  गया
 ।

 कुछ  समय  सुलगते  रहने

 के
 बाद

 उस
 बीड़ी

 अथवा  सिगरेट  के  टुकड़े  ने  किसी  श्रासानी  से  श्राग  पकड़ने  वालें
 पदार्थ को

 भाग  लगा  दी  ।

 कोर्ट  श्राफ  इन्क्वायरी  के  कार्यक्रम
 की  केवल  एडवांस  कापी  प्राप्त  हो  चुकी है  ।

 भिन्न  स्तरों  के  कमांडरों  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  जो  झावश्यक  उपयुक्त  कार्य  करना  होगा
 किया  जायेगा

 मूल ८५  में  ।



 २१  Reus  लिखित  उत्तर  AU

 क्रोडांगण |

 1*३८३.  श्री  मू ०  To  कृष्ण  पा  शिक्षा  प्रौढ़  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारत  सरकार  सब  राज्यों  में  खेल-कूद  (  स्पोर्टस  स्टेडियम  )  बनाने  का

 विचार  रखती  ate

 क्या  are  प्रदेश  सरकार ने  हैदराबाद  में  एक  क्रीड़ागण  का  निर्माण
 करने के  लिये  धन

 की  प्रार्थना  की  है  ?

 शिक्षा  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  Mo  :

 भारत  सरकार  ने  उन  केन्द्रों  में  क्रोड़ागण  बनाने  की  योजना  स्वीकृत  की  जहां  वे  झ्रावश्यक  इस

 योजना के  भ्रन्तर्गत  भूमि  की  कीमत  के  निर्माण  सम्बन्धी  ५०  प्रतिशत  व्यय
 का  अनुदान

 इस  दत  पर  देने  का  विचार  है  कि  राज्य  सरकार  श्रथवा  इसका  आरम्भ करने  वाला  प्राधिकार

 खच  उठाने के  लिये  तैयार  हो  ।  भ्रमित  भारतीय  क्रीड़ा  परिषद्‌  की  सिफारिश  पर  ही  प्रत्येक

 मामल म॑  उपरोक्त  अ्रनदान दिया  जायेगा  |

 हैदराबाद  में  पहले  से  निर्मित  क्राड़ागण  में एक  पैविलियन  के  निर्माण  के

 लिये  श्राद्ध  प्रदेश  सरकार  की  प्रार्थना का  परीक्षण  किया जा  रहा  है  ।

 कोयला  वाले  क्षेत्रों  का  प्र घि ग्रहण

 |
 *

 ३८४५.  श्री  तज  ब०  विशाल राव  :  क्या  खान  ईंधन  मंत्री
 ४  १९४५७

 अर

 संख्या  ११००  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कोयला  वाले  क्षेत्र  अ्रधिग्रहण  तथा  eX  के  भ्रमित  अभी  तक

 प्रघिगहीत  भूमि का  कुल  क्षेत्र  कितना  ak

 प्रतिकर  के  रूप  में  कितनी  रकम दी  गई  है
 ?

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  (*)  PReLGS  बीघा  जमीन  र

 GREELY?  बीघा  जमीन
 में  खनन  अधिकतर  प्राप्त  किये  गये हैं  ;  और

 at  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  है  ।  सम्बन्धित  पार्थियों  से  बातचीत चल

 रही

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय गवेषणा  मेसर

 निद  श्री  वोडका  :.  क्या  दिक्षा  शर  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  गवेषणा  मैसर  में  १९४५२  के  पश्चात  उत्पादित

 कितनी  वस्तुओं  को  भ्र भी  तक  व्यावसायिक  रूप  दिया गया  अर

 उपरोक्त  seal  के  उत्पाद  का  अधिकार  कितने  मामलों  में  गैर-सरकारी  निकायों

 अथवा  व्यक्तियों  को  दिया  गया  है
 ?

 site  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री
 म०  सो०

 ग्यारह
 ।

 सम्पूर्ण  ग्यारह
 —_—

 मूल  अरगजा  म  ।

 १,  Sports  stadia



 यद  लिखित  उत्तर  २१  १९६५८

 क्षेत्रीय  परिषदें

 1३८९१  श्री  सें०  व०  राम स्वामी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्षेत्रीय  परिषदों  की  अब तक  कितनी  बैठकें  हो  चुकी  भ्रौर

 क्षेत्रों  को  प्रभावित  करने  वाले  क्या-क्या निर्णय  किये गये  हैं  कौर वे
 किस

 प्रकार  क्रियान्वित

 किये जा  रहे  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  पश्चिमी  क्षेत्रीय  परिषद्‌ के  अतिरिक्त

 सम्पूर्ण  क्षेत्रीय  परिषदों  की  दो  बार बैठकें  हो  चुकी  हैं  ।  पश्चिमी  क्षेत्रीय  परिषद्‌  को
 बठक

 एक  वार

 हुई  है
 ।

 )  क्षेत्रीय  परिषदों
 के

 निर्णयों
 की

 क्रियान्विति
 के

 बारे
 में

 जानकारी  प्राप्त
 की  जा

 रही

 है  कौर  यथासम्भव  शीघ्र ही  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल पर  रखा  जायेगा  ।

 पाकिस्तान को  देय  ऋण

 YW oY,
 श्री  रघुनाथ सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 कया

 यह
 सच  हैं

 कि  पाकिस्तान  का  यह  है  कि  द्वितीय  महायुद्ध  के  दौरान  भारत  रक्षा  नियमों  के  भ्रन्तर्गत

 arrest  पूर्वी  पाकिस्तान  में  सम्मिलित  राज्य  क्षेत्र  की  सम्पदा  का  अधिग्रहण  करने  के  कारण  उन्हें

 हम  से  २,६४,०००  रुपये  लेना  बाकी है  |

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  शीघ्र  ही  लोक-सभा

 के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 अगरे का  किला

 1*४०४५.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  दिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  are  की  ऐतिहासिक  किला  जीणंशीर्ष  अवस्था  में  हैं  ae  सम्राट

 औरंगजेब द्वारा  बनाई  गई  पटावदार खाई  टट  रही

 यदि  तो  सरकार  उस
 दिशा

 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०
 :  & )

 श्र  .  वास्तुकला  विभाग  के  नियन्त्रण में  जो  स्थल  हैं  उनकी  संरक्षण  अवस्था  संतोषजनक है

 और  विशेष  तथा  वार्षिक  मरम्मत  के  रूप  में  उनकी  कौर  समचित  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  प्रदान
 में

 जिस  खाई  का  उल्लेख  है  वह  वास्तुकला  विभाग  के  नियन्त्रण  में  नहीं  है  ।

 हाउस  श्र  सैलरी  फैक्टरी  के  कर्मचारियों के  लिये

 क्वाटर

 [  CER  श्री
 स०

 स०  बनर्जी
 :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 बार्नेस  att  सेडलरी  कानपुर के  सैनिक  कर्मचारियों  के
 लिये  PENS-KE

 में  कितने  क्वाटर  बनाने  का  विचार  कौर

 इसके  लिये  कितनी

 रकम

 स्वीकृत

 की  गई

 मूल  wait  में



 २१  Fe&uc  लिखित  उत्तर  roa

 प्रतिरक्षा  उना  :  (  [  अकार
 के  १००  क्वाटर  ग्रोवर  जेਂ

 ि. अकार क के  १००  क्वार्टर  का  निर्माण  कार्य  PEUG-KE  में  प्रारम्भ  होगा  |

 PE, VE, Yoo°o0  रुपये  |

 उड़ीसा  में  तम्बाकू को  खेती

 Tees.  श्री  पाणिग्रहण  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  प्रत्येक जिले  में  कितनी  जमीन  पर  तम्बाकू  की  खेती  होती

 उड़ीसा से  PEKR-¥3  से  ENGNG A में  उत्पादन-शुल्क  के  रूप में  कुल  कितनी  रकम

 वसूल हुई

 ग
 (  |  )  उड़ीसा  में  तम्बाकू  के  उत्पादन-शुल्क  के  सम्बन्ध  में  उपरोक्त  अ्रवरधि के

 के
 लिये  कितनी  रकम

 बाकी है  ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  से  एक  विवरण  संलग्न  [  देखिये

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८२ |

 श्रायरन  एन्ड  स्टील  वस

 WY.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :
 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मैसूर  wea एण्ड  स्टील
 बक्सर  निम्नलिखित

 मदों  के
 सम्बन्ध

 में  विस्तार  कार्यक्रमों

 को  कार्यात्वित  करने में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 कास्ट  ग्रामर  स्पेन  पाइप (१)

 (२)  सिर्न्टारंग

 (3)  फेरो  एलाय

 (¥)  बेस् सी मर  इलेक्ट्रिक  प्ले

 (x)  बिलेट  भ्रौर  लाइट  स्ट्रक्चरल

 (६)  बिजली  की  ग्रोवर

 सरकार  द्वारा  दी  गई
 धनरादि

 में  से  कुल  कितनी  धनराशि  खरच  की  गई  है  शौर  वह

 किस  प्रकार तथा  किन-किन  मुख्य  मदों पर  खर्चे की  गई  है  ?

 खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  (१)  पूर्ण  हो  गया
 ।

 १९४६  में  कारखाने  के  लिये  श्राडेर  दिये  गये  थे  तथा  मशीन  साजसामान से

 लदा  हुन  जहाज  भारत  है  |

 (3)

 2  |

 (४)  शर  (4).  कम्पनी  प्रा स्थगित  शोधन  के  अवधि के  लिये
 विदेशी  प्रदायकों  से  बातचीत

 कर  रही

 कम्पनी  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  । (६)

 मूल  में  ।
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 एं  — ae a
 PEXL—UG  में

 केन्द्रीय  सरकार के  ऋ  णों  केट  रा दी  गई  धनराशि  में  से  ११६  लाख  रुपये

 व्यय हो  चुके  इस  काल  में  मुख्य  मदों
 पर  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार  है

 रुपये लाख  में

 yo ट दो  बिजली  की  कच्चे  लोहे की  भट्टियां

 कच्चे  लोहे  की  खानें  तथा  ट्रामवेज  का  विकास  S2XS

 ढलाई घर  तथा  प्रांगण  शादी  का  विकास  PVR

 ट्रामवेज  का  विस्तार  Bak

 कास्ट  स्पेन  पाइप  प्लान्ट  २७५०

 सिटिंग  प्लान्ट  006

 SEXY  श्र  Pe ug-¥s  में  कोई  ऋण  नहीं  दिये  गये  |

 कोयला धोने  के  कारखाने

 CR,  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  खान  we  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कोयला  धोने  के  कारखाने  स्थापित  करने के  लियें  श्रब तक  कुल  कितनी  धनराशि
 दी

 गई

 ये  कारखानें  कहां-कहां  स्थापित  किये

 क्यारे  कारखाने  केवल  सरकारी  इस्पात  कार  को  अथवा  गैर-सरकारी  कारखानों

 को  भी  कोयला देंगे  ?

 खान  ate  ईंधन  मंत्री
 स्वर्ण

 :.
 द्वितीय  योजना

 सरकारी

 क्षेत्र  में  कोयला  धोने  के  कारखानों  के  निर्माण  के  लिये  १०  करोड़  रुपये  की  रकम  निश्चित

 की  गई  है  ।

 डूंगला  पथरडीह  कौर  भोजूडीह  ।

 करगाली
 sie  डूगडा  सरकारी  क्षेत्र के  इस्पात  कारखानों के  लियें  yar  get

 कोयला

 देंगे  तथा  पथरडीह  ake  भोजूडीह  मुखिया  गैर-सरकारी  इस्पात  कारखानों  को  घुला  हुमा

 कोयला  देंगे  ।

 भारतीय  खनि  विभागਂ

 ४४७.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fray १९५७ में  भारतीय  खनि  विभाग  के  कामना  |  क्यों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  की

 गई

 प्रत्येक  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कितनी  की  गई
 गौर

 कर्मचारियों की  संख्या  बढ़ाने  के
 फलस्वरूप

 इस  विभाग  का  खर्च  किस  चंद  तक

 बढ़  गया है  ?

 खान  कौर  तेल
 मंत्री

 के०  दे०  ae aC)  में  भारतीय  खनि  विभाग
 के

 कामना  रियों  की  वृद्धि
 संख्या  eu gs है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
 १.  Indian  Bureau  of  Mines.
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 प्रत्येक  श्रेणी
 के  कर्मचारियों  की संख्या में  जो  वृद्धि  हुई  वह  इस  प्रकार  है

 प्रथम  श्रेणी  के  कर्मचारी  २३

 द्वितीय श्रेणी  के  array  g

 तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी  ११२

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  Ak

 कर्मचारियों की  संख्या में  वृद्धि  होने  के  कारण  विभाग  का  लगभग  ६,०  ४५,०००  रुपये

 aa  बढ़  गया  है  |

 राष्ट्रीय  नवकला  जयपुर  हाउस

 श्री  हो०  नाम  मकर्जी  :
 Tee

 श्री  मोहम्मद  इलियास
 :

 नया  दिक्षा  प्रौढ़  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली के  जयपुर  हाउस  में  राष्ट्रीय  नवकला  वीथी  गैलरी  श्राफ  मार्डन

 में  दर्शकों  की  दैनिक  औसत  संख्या  कितनी  शौर

 गैलरी  पर  पूंजीगत व्यय  कौर  रावत  व्यय  PEYR-UY F से  PEXT-XY  तक  वर्षवार

 कितना है  ?

 दिक्षा
 शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का

 ०
 ला०  :

 और
 लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या
 ण  |

 नासिक  में  भूमि  अधिग्रहण

 प €.  श्री  जाघव  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २६  REY  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 ७१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नासिक  जिले  में
 सैनिक  उपयोग

 के
 लिये  १९५१  शर  १९५५  के

 बीच  भूमि

 के  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति

 कृषकों  को  पूरी  रकम  कब  तक  दे  दी  जायेगी  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया  )  :  कौर
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  प्र
 लोक-सभा के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 भ्रनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  के  लिए  afr

 1४४५०.  गोआ कार  लाल
 :

 क्या  शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  a  बताने की  कृपा
 करेंगे कि  :

 राजस्थान  में  १६५६-५७  में  एफ०  To,  रफी  एस०  बी०  बी०  एस०  सी  ०,
 alo  काम ०,

 एम०  To,  एम०  एस०  सी
 ०,

 पौर  एम०  काम
 ०  की  फायनल  परीक्षाओं  में  सम्मिलित  होने

 वाले  अनुसूचित  जातियों  ak  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  की  कुल  कितनी
 संख्या  है

 जिन्हें  भारत  सरकार  की  कौर  से  मृत्तिका  मिल  रही  श्र

 इनमें
 से  कितने  विद्यार्थी  सफल  हुए  हैं

 ?

 eee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  का०  ला०

 शर  .  राजस्थान  राज्य  में  भारत  सरकार  द्वारा  प्रदत्त  छात्रवृत्ति वाले
 विद्यार्थी  १६५६-५७

 में  जहां-जहां  पढ़  रहे  थे  उन  शिक्षा  संस्थाओं  के  प्रधानों  से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  कौर  यथासमय  लोक-सभा  के  पटल पर  रख  दी  जायेंगी ।

 राजस्थान में  कल्याणकारी  संगठन

 1४५१. श्री  श्रोंकार  लाल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 केन्द्रीय  सरकार के  वित्तीय  सहायक  के  आधार पर  राजस्थान  राज्य में  अनुसूचित

 जातियों a  अनुसूचित  afer  जातियों  के  कल्याण के  लिये  कार्य  करने  वालें
 सरकारी

 सरकारी  संगठनों  के  कया  नाम

 PEXY-XG,  PEXE-KY  PEXG-US  में  प्रभी तक  उन्हें  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी  गई

 क्या  ये  संगठन  अपना  प्रगति-पत्र  केन्द्रीय  सरकार के  समक्ष  अथवा  अनुसूचित
 जातियों

 श्र भ्रनुसूचित  शभ्रादिम  जातियों  के  समक्ष  प्रस्तुत  करते

 इन  रिपोर्टों  के  सम्बन्ध में  की  गई  कार्यवाही  का  क्या  स्वरूप  है
 ?

 जानकारी  एकत्र  की  जा गजग्रह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  :  से

 रही  है  कौर  प्राप्त  होते ही  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 अनुसूचित  जातियों  पौर  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  मकान

 1४५२.  श्री  शिकार  लाल
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 अनुसूचित  जातियों  भ्र  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  बसाने के  लिये  राजस्थान  को

 १९४५-५६  से  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 इस  कार्ये के  लिये  कितनी  रकम  दे  दी  गई  कौर

 अभी  तक  बनाये  गये  मकानों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 लोक-सभा
 के  पटल  पर  एक

 विवरण

 रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या
 ८४  |

 श्र  .  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  शर
 प्राप्त  होने

 परिचय  ही

 सभा के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 नेपाल का  सर्वेक्षण

 श्री  स०  ई  सामन्त :
 ToRR.

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  सर्वेक्षण  विभाग ने  कोलम्बो  योजना  के  अन्तर्गत  नेपाल  की  सहायता  के

 रूप  में  उस  देश  का  सर्वेक्षण  किया है  र  मानचित्र  तैयार  किये

 यदि  तो  यह  काम  कितनी  सीमा  तक  हो  चुका

 काम  पूरा  होने  की  अनुमानित  तिथि
 क्या  शौर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 रत  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  (१)  नेपाल  का  सर्वेक्षण  करने  (२)  मान  चित्र

 तयार  करने  में  कितनी  रकम  खर्चे हुई  है  ?

 और  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  स०  मो०  at

 कुल  Y¥,ooo aMala FA WAT वर्गमील  में  से  लगभग  ११,०००  वर्गमील  का  सर्वेक्षण  किया  जा

 चुका है  शौर  PEXG-US  के  चालू  वित्तीय वर्ष  कान्त ग्रस्त  तक  SSR  वर्गमील  के  भ्रतिरिकत  क्षेत्र

 का  सर्वेक्षण  परा  कर  लेने  की  ara  है  ।

 आशा है  किया  कार्य  १९६१-६२  क श्रन्त तक परा तक  परा
 हो  जायेगा |

 उपलब्ध  जानकारी  इस  प्रकार  है:ः--
 x

 (  रुपये
 )

 (१)  १९४७  सर्वेक्षण  श्र  मान  चित्रों पर

 व्यय  RBRE, Vos

 (२)  १४  g&ys  तक  विमान  द्वारा  फोटोग्राफी  पर

 व्यय  क  Vv, So  o¥o't?

 (३)  छपाई  पर  व्यय  ३१  geuy  तक  RVETE

 ी सं जग के अस्थायी  संस्थापन  सेवाएं  *

 FERS.  श्री  स०  स०  बनर्जी :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १  Reve  के  पूर्व  की  गई  भ्र ति रिक्त  अस्थायी  संस्थापन  सेवा

 का  पचास  प्रतिशत  भाग  जिसे  वरिष्ठता की  दृष्टि  से  seat  सेवा  माना  गयां  प्रतिरक्षा

 चारियों के  मामलें  में  पेंशन  हेत  सम्मिलित  किया  कौर

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  भ्रामक  के  कोई  alee  जारी  किये गये  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघु राम या )  नहीं  ।  फिर  भी  यह  निर्णय  किया  गया है  कि

 ग्र ति रिक्त  अस्थायी  संस्थापन  सेवा  अर्थात्  वरिष्ठता  की  दुष्टि  yeaa  सेवा के  समान  मानी  गई
 सेवा का  पचास  प्रतिशत  पेंशन  की  अवधि  में  सम्मिलित  किया  जायेंगी  far  यह  पांच वर्ष  से

 FCC  न  होगा  ।

 विषय में  प्रदेश  बाद  में  जारी  किये  जायेंगे  ।

 आर्मी  स्टोर  कोर

 श्री  ऋण  Fo  गोपालन :
 श्री  स०  Ho  बनर्जी :

 श्री  जगदी दा  अवस्थी
 row

 {

 कया प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 art  स्टोर्स  कोर  में  दस  वर्ष  से  भी  अधिक के  सेवा  वाले

 रियों  को  ag  स्थायी  seat  स्थायी  घोषित  नहीं  किया  गया  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  झा शय
 का  कोई  अन्तिम  निर्णय  किया है

 ?

 मूल  wast  में
 ।

 १,  Extra  Temporary  Establishment  Services.

 Army  Stores  Cc  orps. 1poe

 M108
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 उपमंत्री  :  शर  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 स्टोर्स  कोर  नामक  कोई  कोर  नहीं  है
 ।

 माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  at  सविस

 कोर से  है  ।  इस  कोर के  बारे में  शभ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  लोक-सभा  के  पटल पर

 रखा  जाता है
 ।

 परिदिष्ट  २,  अ्रनुबन्ध  संख्या  ८५]

 दिल्‍ली में  गण्ड

 CE.  श्री  नवल  प्रभाकर :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्‍ली में  गुंडों  की  गतिविधियां  बढ़  रही

 यदि  तो  १९५८  में  अरब तक  कितने  गुण्डे  गिरफ्तार  किये गये

 गुण्डागर्दी किस  तरह  की  होती  है  ?

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  दिल्‍ली में कोई गुण्डा में  कोई

 एक्ट  नहीं  सभी  जुर्म  करने  वालों  के  खिलाफ  कार्यवाही  साधारण  कानून  के  ania  ही
 की

 जाती है  ।

 सफीपुर  में  लोहे  की  नालीदार  चादरों  का  वितरण

 1४५७. श्री  ले०  सिह  :  कया  खान  श्र  इंधन  मंत्री  २०  eyo h के

 तारांकित प्रदान  संख्या  PRs  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  प्रावधान  की  पूर्ति  के  बारे  में  १३

 १९४५७  को  लोक-सभा के  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  राजकीय  सहायता  पर  आधारित  लोहे  की  नालीदार  चादरों
 के  वितरण  का  लाभ  उठाने  में  ख़ादिम  जाति  जनता  इसलिये  असमर्थ  है  कि  उनकी  कीमत  बहुत  ऊँचा

 क्या  सरकार  परिवहन  लागत  के  रूप  में  दी  गई  सहायता  के  अतिरिक्त कौर  भी  सहायता

 देने  का  विचार  रखती

 क्या  geye-¥s F aries fe Talal में  प्राचीन  जाति  गृहनिर्माण  के  लिये  मनीपुर  पहाड़ियों में  उखरूल

 चूड़ा  चांदपुर  के  भ्र ति रिक्त  wea  सब-डिविजन  में  भी  आदिम  जाति  वासियों  को  सहायता  प्रदान  की

 गई  श्र

 यदि  तो  इसका  विस्तृत  व्यौरा  क्या  है  ?

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  नहीं
 ।  1...  2EUg

 ्र  REY  के  बीच  की  वधि  में  मनीपुर  में  प्राप्त  ७२२  टन  लोहे  की  नालीदार  चादरों

 में  से  झ्रादिम  जाति  संस्थाओं  अथवा  व्यक्तियों  द्वारा  जो  उपरोक्त  प्रयोक्ता  समूची  जन  संख्या  के  एक  तिहाई

 से  कुछ  ही  कम  ३६५ टन  का  प्रयोग  किया  गया  ।

 प्रशासन  से  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  प्रस्ताव  रखना  के  लिए  कहा  गया  है
 |

 जी  नहीं

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मल  अंग्रेजी  में  ।



 २१  १९४५८  लिखित  उत्तर  घ८्प्भु

 1४५८.  श्रीमती  तार कंद वरी सिन्हा
 :

 वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  को  PeUy-¥s  के  लिये  वचनबद्ध  वित्तीय  सहायता
 की  कभी

 पूर्ण  भ्र दाय गी  नहीं  हुई

 यदि
 तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  उस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  श्र

 उस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  :  श्र  बजट  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  दी
 जाने

 वाली  कुल  रकम  VQWay  करोड़  रुपयों  में  से  राज्य  सरकार को  शहरी तक  ery  करोड़  रुपये  दिये

 जा  चुके  हैं  रख  रकम  योजना  पर  झ्रावश्यक  व्यय को  ध्यान  में  रखकर  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  ही

 दे  दी  जायेगी  ।

 नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सेनिक  प्रशिक्षण

 श्री  भक्त  ददन :
 Sus.

 श्री  स०  सामन्त

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हरनेक  देवों  के  कई
 सैनिक  पदाधिकारी  @eyYo F Arad A से  भारत  में

 प्रशिक्षण

 प्राप्त कर  रहे

 ~~  az  (=)
 यदि  at,  तो  किन-किन देशों

 ने
 भारत  में  प्रशिक्षण के  लिये  अब

 तक  अपने  पदाधिकारी

 भज  थ

 प्रत्येक  देश  के  कितने  पदाधिकारी अपना  प्रशिक्षण  पूरा  वापिस  चले  गये  हैं

 कितने  ait  भारत  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे

 यह  प्रशिक्षण
 किन

 शर्तों  पर  दिया  जा  रहा  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  जी
 भिन्न  देशों  की  सशस्त्र  सेनाओं  के  अाफिसरों

 की  एक  संख्या  हमारी  सेवा-संस्थाओं  में
 प्रशिक्षण

 पा  रही  है

 यू ०
 यूनाइटिड  स्टेट्स  श्राफ  झमेरकिा

 युगोस्लाविया
 ।

 तथा  सूचना  शीघ्र  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि
 साधारण

 प्रथा
 '

 के
 अनुसार

 संबद्ध

 ————— देशों की  अनुमति
 लेना

 आवश्यक
 है

 ।

 bom
 मूल
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 कराई  एन०  एस०
 ी

 श्री  गोरे e

 SEO  J  शना  सरकारी
 दी

 |  नथवानी

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 राई ०  एन०  एस०  के  लिये  कितनी  कीमत  दी  गई  है

 उसकी  मरम्मत  झर  फिटिंग  करने  के  लिये  कितना  खर्चे  किया  गया  है

 ca =
 भाई  एन०  एस०  मसूर

 1.0
 के  पुनर्नवीकरण के  दौरान  भारतीय  नौ  इंजीनियरों  को

 प्रशिक्षित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  कौर

 cs
 क्या  ग्राम  एन०  एस०  मैसूरਂ  खरीदने  के  पुर्व  इस  बात  की  पुछ-ताछ  की  गई  थी  कि

 क्या

 कोई  कौर  देश  भारत  को  क्रूर  बेचने  के  लिये  तैयार  है
 ?

 उपमंत्री  रघुरामंया  are  यह  जहाज  ब्रिटिश  सरकार

 से  खरीदा  गया  ् - अ  उस  सरकार  से  की  गई  व्यवस्था  के  आधार  पर  उसे  आधुनिक रूप  देकर

 इसकी  पुनः  फिटिंग
 कर  दी  गई  है  ।  कभी  खर्च  भ्रान्ति  रूप  से  सालूम  नहीं  शुभ्रा  है

 ।

 (77)  नाविक  निर्माणकर्ताश्रों का  एक  कोर  बनाया  गया  है  ताकि  भारत म  ही  युद्धपोत

 तैयार किये  जा  सकें
 |

 इस  प्रयोजन  की  पूर्ति
 के

 लिये
 नौ  वास्तुविद ों को  ब्रिटेन  में  उच्चतर  प्रशिक्षण  दिया

 जा  रहा है

 नहीं ।  किन्तु  जहां  तक  हमारी  जानकारी  सरकार  किसी  ऐसे  स्रोत  से  अवगत

 नहीं थी  जहां  से  भाई  एन०  एस०  मैसूर  की  किस्म  का  क्रचर  भारतीय  नोबल  को  उपलब्ध  हो

 सकता था

 सेना  के  लिए  पत्र-पत्रिकाएं

 1४६१.  श्री  Ao  रा०ਂ  मुनि स्वामी  क्या  .  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सेना
 को  सप्लाई  की  जाने  वाली  पत्र-पत्रिकाओं  के  नाम  ale  संख्या कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  भारत  की  प्राय  भाषाओं  की  पत्र-पत्रिकाएँ भी  सेना  को  सप्लाई

 कीਂ  जाती  ग्रोवर

 १९५७ में  उन  पर  कुल  कितनी  रकम  च  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  से  सेना  की  यूनिटों  रचनाओं  को

 यह  अधिकार  दिये  गये  हैं  कि  वे  उनके  लिये  निर्धारित  साहित्य  ग्रनदान म में  अपनी  झ्रावश्यकतानसार

 तामील  तथा  दक्षिण  भारत  की  अन्य  भाषाओं  समेत  विभिन्न  भाषाओं  की  पत्र-पत्रिकायें  स्थानीय  रूप  से

 खरीद
 लें  ।

 साहित्य  अ्रनुदान  १००  से अधिक  सदस्यों  वाली  यूनिट  में  प्रति  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  ३७  नये

 पैसे
 ौर  सौ

 से
 अ्रधिक  सदस्यों की  यूनिटों  के  लिये  २४  नये  पैसे  प्रति  व्यक्ति  है  ।  तामील  भाषा

 अ्रथवा  दक्षिण  भारत  की  अन्य  भाषा  के  पत्र-पत्रिकाओं  के  नाम  Hitz  संख्या  तथा  उन  पर  होनें वाले  खर्चे

 का
 निर्धारण  तभी  मालूम  हो  सकता है

 जब  समय  कौर  श्रम  लगाकर  इनके  बारे  में
 विस्तृत  जांच

 की  जाये
 ।

 wast में  ।
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 इस्पात का  आयात

 1४६२.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी
 :  कया  खान  कौर  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  PeNeNe HMA CH ATT A में  प्रभी  तक  भारत  में  इस्पात की  कुल
 कितनी

 मात्रा  का  प्रयास  किया  गया  है
 ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  ह  :
 Pex  से  १६५८

 के  बीच  की  भ्र वधि  में  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  8,283,803 Tq FAT | टन  FAT  |

 हिमाचल set  का  विकास

 BRR  श्री  नेक  राम  नेगी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २७  eC)
 के  अ्रतारांकित  संख्या

 ७३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हिमाचल  प्रदेश
 के

 किन-किन  स्थानों  में
 दी

 गई  धन  राशि  से
 ग्रामोद्योग

 तथा  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  काम  किया  गया  है  या  किया  जा  रहा
 रोक

 उसके  फलस्वरूप  हिमाचल प्रदेश  की  श्रमिक  स्थिति
 में  क्या  सुधार  gare ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  द्वितीय
 पंचवर्षीय

 योजना  के

 लिये  दी  गई  रकम  से  हिमाचल  प्रदेश  में  गांवों  लघु-उद्योगों  के  लिये  निम्नलिखित  योजनायें  प्रारम्भ

 की  गई  हैं  :-

 (१)  आधूनिक ढंग  से  गुड़  बनाने  के  लिये  मंडी  जिले  के  ares  शर  सिरपुर  जिले  के

 नगर  में  दो  प्रदर्शन  यूनिटें  ।

 (२)  लुहार  का  काम  धातु  का  सामान  बनाने  के  लिये  महासू  जिले  के  चम्बा  जिले

 के  चम्बा  भ्र  मंडी  जिले  के  जोगिन्दर  नगर  में  तीन  प्रशिक्षण-सह-उत  न  केन्द्र  ।

 (३)  बढ़ई  के  काम  के  लिये  चम्बा  जिले  के  चम्बा  नगर  कौर  सिरमूर  जिले  के  पोटा नगर

 में  दो  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  केन्द्र  ।

 (४)  दर्जी  का  काम  सिखाने  के  लिये  पांच  केन्द्र--एक  चम्बा  जिले  के  चम्बा  नगर  एक

 सिरमूर  जिले  के  नगर  दो  महासू  जिले  के  हत कोटी  कौर  रामपुर

 नगरों  में शौर  एक  मंडी  जिले  के  जोगिन्दर तगर  में  ।

 (५)  रेशम के  कीड़े  पैदा  करने  की  क्रिया  प्रदेश  के  सब  जिलों  में  gree  कर  दी  गई  है  ।

 शहतूत के  पौदों  के  केन्द्र  महासू जिले  तीन  मंडी  जिले  दो  सिरमूर जिलें  में  और
 एक  चम्बा  जिले  में  स्थापित  कर  दिये  गये  हैं  ।  मंडी  में  कच्चा  सिल्क  तथा  सिल्क  का

 कपड़ा  बनाने  के  लिये  एक  रीलिंग  फैक्ट्री  भी  स्थापित  कर  दी  गई  है  ।

 (६)  चमड़े  का  सामान  बनाने  उसमें  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  मंडी  जिलें  के  सुन्दर  नगर  तथा

 सिरमूर  जिले
 के  नगर  में  दो  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  केन्द्र  ।

 (७)  मंडी  जिले के  सुन्दर  नगर  में  एक  बुनाई  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र  ।

 (८)  दर्जी  ौर  बढ़ई  के  काम  के  लिये  पांच  यूनिटें  बिलासपुर  जिले  के

 सदर  तथा  गुमारविन  नगरों  में  खोली गई  हैं  ।

 (€)  बांस  के  बने  एमिनों  के  दो  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  केन्द्र--एक  महासू  जिले  के  कुनिहार

 नगर  में
 प्रौढ़  दूसरा  सिरमूर  जिले  के  नहान  नगर  में  ।

 (१०)  बनियान  शादी  के  दो  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  केन्द्र--एक  महासू  जिले  के  सोलन

 म
 नगर में

 और  दूसरा  सिरमूर  जिले  के
 पश्मोन्टा

 नटा
 नगर  में

 ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 (११)  सिरमूर  जिले के  प्रमोट  नगर  में  खेल  के  सामान  बनाने  का  एक  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन

 केन्द्र

 (१२)  सिरमूर  जिले  के  त्रिलोकपुरी  नगर  में  रस्सी  बनाने  का  एक  प्रदिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र  ।

 (१३)  हिमाचल प्रदेश  में  कुटीर  तथा  लग-उद्योगों द्वारा  बनाये  गये  सामान को  बेचने  की

 सुविधा  देने  के  लिये  एक  दुकान  शिमले  में  खोली  गई  है  ।

 (at)  निम्नलिखित कार्य  किये  जाने  वाले हैं
 :---

 (१)  पैंसिल  बनाने  के  लिये  दो  प्रदर्शन  यूनिटें  ।  एक  महासु  जिले  के  जुवल  नगर  में  कौर  दूसरी

 चम्बा  जिलें  के  चम्बा  नगर  में  ।  ये  यूनिटें  अन्य  जिलों में  भी  जाकर  पैंसिल  बनाने क

 तरीके  का  प्रदर्शन करेंगी

 बढ़ई  के  काम  के  लिये  बिलासपुर  जिले  के  बिलासपुर  नगर  में  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन

 केन्द्र |

 (3  महासु  जिले  के  रामपुर  नगर  में  ऊन-उत्पादन-कंन्द्र की  स्थापना

 (¥)  मंडी  में  एक  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  |

 ये
 ये  योजनायें  WA  से  दस्तकारी  प्रौर  उद्योग  में  प्रशिक्षण  तथा  टेक्नीकल

 ज्ञान  बढ़ाने

 के  लिये  बनाई  गई  हैं  जो  ग्रामीण  जनता  क  हैं  ।  श्रमिक  स्थिति  में  प्रतीक

 टेक्नीकल  कर्मचारी  कौर  ऊंची  टेक्नीक  के  बढ़ें  हुये  ज्ञान  द्वारा  होगा  |

 दिल्‍ली  के  सकल  अध्यापक

 1४६४.  श्री  नेक  राम  नेगी
 :

 क्या  शिक्षा  शौर  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  ३०  ae OC

 के  अतारांकित संख्या  १०६७ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  स्कूलों  के  अ्रध्यापकों  कौर  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अध्यापकों  में
 भेदभावपूर्ण  व्यवहार  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  को  सरकार  Co  प्रतिदिन  सहायक

 भ्रनुदान  देती

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों के  भ्रध्यापकों  को  शअ्रवकाश  अ्रवधि  का  वेतन  देने  के  बारे  में  कया

 नियम  re
 ?

 ate  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  का०  ला०

 कौर  .
 लोक-सभा  के

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या

 ८६]

 दिल्‍ली के  सकल

 1४६५.  श्री  alo चे
 बक  samt

 शा  क्या  शिक्षा  कौर  वेज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  दिल्‍ली  राज्य  में  प्राइमरी

 मिडिल  कौर  हाई  स्कूलों की  वर्तमान  संख्या  कौर  उनमें  पढ़ने  वालें  विद्यार्थियों  की  संख्या  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 ?

 ः  अंग्रेजी  में  ।
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 peat
 कौर  वैज्ञानिक

 गवेषणा
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 THT

 (१)  प्राइमरी  शपथ  १,४  8,,9RR

 (२)  मिडिल  VR  EKG

 (3)  हाई  स्थल
 ov  YE, LY

 1४६६.  श्री  दी०  चं०  शर्मा :  कया  दिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 झ्राजकल  जामा  मस्जिद  की  मरम्मत  में  कितने  कारीगर  लग  रहे

 इन कारीगरों  पर  कितना  मासिक व्यय  होता  है  ?

 और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 ६  ।

 ७८५  रुपये  ।

 स्पुटनिक

 1४६७. श्री  राधा  रमण  व्या  दिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  १९५८  में  मद्रास  में  प्रायोजित  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  में  स्पुटनिक  का
 आविष्कार  करने  वाले  रूसी  वैज्ञानिक  आमंत्रित  किये  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  इनमें  से  कोई  वैज्ञानिक  oar  था  ak  विज्ञान  कांग्रेस  में  उपस्थित

 हुआ

 क्या  स्पुटनिक  की  टेक्नीक  के  बारे  में  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  उनसे  बात-चीत  की

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  हैं  ?

 दिक्षा  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  म०  मो०  :  से  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८७]

 रूरकेला का  इस्पात  कारखाना

 1४६८. श्री  दी०  चं०  दार्मा :  क्या  खान  कौर  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूरकेला  के  इस्पात  कारखाने  में  नियोजित  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  कितनी

 इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  के  लिये  क्वार्टरों  का  उपबन्ध

 come
 १९४  ८-५६

 में  कितने  ce  बनाने  का  विचार  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 खान  ate ईंधन  मंत्री  स्वर
 लगभग  ¥ oo  श्रमिक  सीधे

 परियोजना  द्वारा  नियोजित  किये  गये  हैं

 लगभग  २,२००  के  लिये  क्वार्टरों  का  उपबंध है  ।

 २,१६८  मकानों का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  चालू  वर्ष
 में  १,०००  मकान  बनाने

 का  कार्यक्रम है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  स्कूल  कौर  कालेज

 ४६९.  श्री  पद्म  देव
 :

 क्या  शिक्षा कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  गैर-सरकारी  संस्थानों  द्वारा  मिडिल  हाई

 THA  तथा  कालेज  चलाये  जा  रहे  कौर

 इन  संस्थानों  को  सरकार  द्वारा  किस  प्रकार  की  सहायता दी  गई  है  ?

 शिक्षा  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )

 Quy (१)  प्राथमिक  स्कूल

 (२)  मिडिल  स्कूल

 प्राथमिक स्कूलों  से  सम्बद्ध
 मिडिल

 कक्षाओं  सहित )
 ह  कि

 (3)  हाई  स्कूल

 (*)  कालेज

 a

 सहायक  अनुदान  दिये  जाते  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  प्राइमरी  स्कूल

 Veo,  श्री  पदम  देव
 :

 कया  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजनावधि में  एक  सौ  प्राइमरी

 स्कूल  स्थापित  किये

 यदि  तो  उनमें  से  १९५६ से  RRS  तक  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  जिले  में  कितने  स्थापित

 किये गये  हैं  ?

 दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 झा योजना
 में

 १००  बुनियादी  प्राथमिक  स्कूल  खोलने  की  व्यवस्था  है  ।

 आवश्यक सुचना  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  से  मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  समाज  कल्याण  केन्द्र

 ४७१. श्री  पदम  देव  :  क्या  दिक्षा  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे कि  :

 १९५७-५८
 में  परब  तक  हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  समाज  कल्याण  केन्द्र  खोले  गये

 नब
 मूल  wait  में  ।
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 इन केन्द्रों  में  कितने  वैतनिक  कर्मचारी  काम  करते

 उक्त  अवधि में  इन  केन्द्रों  में  क्या-क्या काम  किया

 प्रत्येक मद  पर  कितनी  धनराशि खर्चे  की  गई  है  ?

 दिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का  ०  ला  ०  श्रीमाली  से
 44

 सरकार  श्र  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  द्वारा खोले  गये  समाज-कल्याण केन्द्रों  के  बारे में  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  ।  सूचना  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 हिमालय  की  वनौषधियां

 Vi9Q  श्री  पदस  देव  कया  दिक्षा ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 हिमालय
 की

 वनौषधियां  की  ठीक  देख-रेख
 न

 होने  के  कारण
 उनके

 रस

 गुण  में  जो  हो  रहा  उसके  संरक्षण  के  लिये  क्या  सरकार  कोई  योजना
 बना  रही

 यदि  तो  वह  योजना  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 दिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  स०  मो ०  are

 वैज्ञानिक  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  एक  केन्द्रीय  भारती-ग्रौषघीय  जड़ीबूटी संघ  की  स्थापना

 के  विषय  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  इस  देश  के  विभिन्न  भागों  तथा  हिमालय के  क्षेत्रों

 में  पाये  जाने  वाले  भारतीय  अ्रौषधीय  पौदों  के  सम्बन्ध  में  योजना  बनायेगा  |

 ई०  एम०  ०  कर्मचारियों की  सेवा  निवासी  की  आय

 1४७३.  श्री  स०  कृष्ण  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ई०  एम०  ई०  कर्मचारियों  की  किसी  श्रेणी  की  सेवा-निवृति

 की  जरायु  में  परिवर्तन  कर  दिया  है

 प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  इलैक्ट्रिकल  मैकेनिकल  उपभागों  में  भर्ती  किये  गये  मेर-पौधन

 की  सेवा-निवृति  sara  कितनी  we

 परिवर्तित  नियमों  के  अधीन  इन  क्यारियों  की  wafer  ate  कितनी  बढ़ाई  गयी  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  से  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८८]

 सध्य  प्रदेश  में  माध्यमिक  शिक्षा  योजनायें

 Soe,  श्री  राधे  लाल  व्यास  :  कया  शिक्षा  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  सरकार ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 झन्तगंत  माध्यमिक  ——

 की  कितनी -  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार से  सहायता  के  लिये  श्री  तक  प्रस्तुत की  ak

 उनके  लिये  कितनी  धन
 राशि

 मंजूर
 की

 गई  है  या  मंजूर  की  जाने  वाली  है
 ?

 १  Electrical  and  Mechanical  Eng  ineering.

 मूल  wast
 में  ।
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 शिक्षा  ait  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०

 (*)  छियालीस

 १९५६-६१  a AS  भग  Ves  YL  लाख  रुपये

 PEXE-KG  GY  R238  रुपये

 PEYV-US  २१,४५८,  ३००  रुपये

 कोरबा  को  वबन  गा  पना ताल  aac

 1४७५.  श्री  त०  ब०  बिल्कुल  राव  :  क्या  खान  शर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९४५७ में  कोरबा  कोयला  खान-क्षेत्र  से  कुल  कितना  कोयला
 निकाला

 इन  कोयला  खान  क्षेत्रों  में  अरब  तक  कुल  कितनी  पूंजी  लगायी  गयी  है
 ?

 इस्पात, खान श्रौर इंधन खान  इंधन  मंत्री  (  सरदार  स्वर्ण  fag  )  :  Y,000  टन--यह सब

 अग्रिम खान  दोनों  पहली  ढलानों में  से  निकला  है  ।

 ६८,००,०००  रुपये  जिसमें  PEG 0-F 2  के  पन्त में  निर्धारित  लक्ष्य के  सम्बन्ध में  प्र सैनिक

 निर्माण  उपकरणों  सामान  की  लागत  भी  शामिल  है  ।

 दार्जिलिंग  जिले  को  स्वायत्तशासी स्थिति

 1४७६.  श्री  स०  स०  बनर्जी  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दार्जिलिंग  के  नागरिकों ने  एक  ज्ञापन  दिया है  जिसमें  दार्जिलिंग

 जिले को  स्वायत्तशासी बना  देने  का  पैरों  किया  गया

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  हां  ।

 दारजिलिंग  जिले  को
 स्वायत्तशासी

 बनाने  का
 प्रस्ताव  संभव

 नहीं  प्रतीत  होता  ।
 ज्ञापन

 मे ंजो  अन्य  बातें  उठायी गई  हैं  उनकी  राज्य-सरकार  का  ध्यान  कर  दिया  गया  हैं  |

 दिल्‍ली  पॉलीटेकनिक

 1४७७. श्री  परुलेकर  :  कया  शिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  पॉलीटेकनिक  इंस्टीट्यूट के  साथ  किस  प्रकार  की  मनोरंजन-सम्बन्धी

 mata  खेल  के  मैदान  संलग्न हैं  ;  ak

 छात्रों
 को  ऐसी  श्र  भी  अ्रधिक  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है  ?

 शिक्षा  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  उपमंत्री  स०  सो०  :  लोक-सभा

 पटल
 पर

 एक
 विवरण

 रखा  जाता है
 जिसमें

 अपेक्षित  जानकारी  दे  दी  गयी  [  देखिए  परिशिष्ट  २,

 श्रनबन्घ  संख्या  ८७]



 शनिवार  २१  Reus  लिखित  उत्तर  ८८ हे

 मणिपुर  की  में  मुकदमों  का  निबटारा

 1४७८.  श्री  ले०  wat  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मणिपुर के  जिला  शर  सेशन  जज  की  ग्र दा लत में  १९५५,  RUS  REX

 में  कितने  कितने  मुकदमों का  निबटारा  किया  गया  है

 \  )  ware में  फौजदारी  कौर  दिवानी  के  कितने  कितने  मुकदमे  विचाराधीन  शौर

 विचाराधीन  मुकदमों  के  निबटारे  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  SR,  BYR  और  VUE  ।

 १  QEYS Al WA को  ७१  श्र  २३४  |

 मणिपुर  के  जिला  भर  सेशन  जज  का  ध्यान  इस  मसले  की  प्रोर  आकृष्ट किया  गया  है

 श्र यह  ara  at  जाती  है  कि  मुकदमों  के  निबटारे  में  शीघ्रता  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही

 की  जायेंगी

 द्वितीय  ale  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी

 1४७६९.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  के  द्वितीय  sate  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  कत्तव्य

 श्र  कृत्य क्या

 क्या  सरकार  को  इन  श्रेणियों  को  मिलाकर
 एक

 कर  देने
 के

 बारे  में  कुछ

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 :
 सचिवालय  ate  सम्मिलित  कार्यालयों

 में  श्रेणीਂ  ‘a’
 )  के  पदों  पर  कार्य  करना ।  अधिक  काम  वाले  सैक्शन ों को  सामान्यतया

 द्वितीय  श्रेणी
 के

 सैक्शन  अफसरों  कौर  हलके काम  वाले  सैक्शन ों को  तृतीय  श्रेणी के  सैक्शन  अफसरों

 के  रखा  जाता  है  ।

 हां  ।

 सुझाव को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 पाकिस्तान के  वाय-सेनाग्र a1  यू-सेनाध्यक्ष  की  यात्रा

 1४८०.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान की  वायुसेना  के  प्रधान  सेनाध्यक्ष  ने  हाल ही  में  दिल्‍ली

 की  यात्रा  की  कौर

 यदि  तो  उनकी  इस  यात्रा  का  प्रयोजन  क्या

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  हां  ।

 पाकिस्तान की  वायु-सेना  के
 प्रधान  सेनाध्यक्ष

 कराची  से  ढाका  जातें  समय  रात  को

 दिल्‍ली  में  ठहरे  थे  ।

 मूल  अंग्रेजी



 ney  अविलम्बनीय  लोक  महत्व के  विषय  २१  १९५८

 की  कौर  ध्यान  दिलाना

 प्रादेशिक  सेना

 1४८१.  श्री  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रादेशिक

 सेना
 पर  १९४५३  के  बाद  से  अरब  तक  कुल  कितनी  राशि  व्यय  हुई  है

 ?

 मंत्री  कृष्ण  :  &,EG,00,000  रुपये  |

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 सुन्दरी  फर्टि  लाइज़र्स  एण्ड  केमिकल्स  प्राइवेट  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 मंत्री  श्री  मनुभाई  दाह
 :

 मैं  समवाय  अधिनियम १९५६  की  धारा  ६३६  की
 उपधारा

 (१)  के  अन्तर्गत  १९५६-५७ के  लिये  fared  फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स
 प्राइवेट  लिमिटेड

 का  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  सहित  सभा  पटल  पर  रखता हूं  |
 में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  yvo/ys]

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  द्वारा  असहयोग  आन्दोलन

 J
 |  श्री  वाजपेयी  :  नियम  १९७  के  अन्तर्गत  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के
 निम्न  चाय  ata  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  ।  शर  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह

 उसके

 सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य  दें  :

 बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  द्वारा  अ्रसहयोग

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :  जीवन  बीमा  निगम
 की

 स्थापना
 १९५६

 में  की  गई  थी  तथा  स्थापित
 हो  जानें के  तुरंत  बाद ही  एक  संयुक्त  कार्यालय  बनाने

 का
 काम  प्रारंभ

 कर  दिया  गया  जिससे  दो  सौ  aaa इससे  अ्रधिक  बीमा  कम्पनियों  की  सेवा  में  लगे  वेतन  प्राप्त  क्षेत्रीय

 कर्मचारियों की  सेवा  की  समान  शर्तें  बनाई  जा  सकें  |  इस  प्रश्न  की  जांच  प्रारंभ  करते ही  यह  स्पष्ट

 हो  गया कि  यह  एक  बड़ी  उलझी  हुई  समस्या  है  तथा  इसका  हल  झ्रासानी  से  नहीं  हो  सकता है  |
 अधिकांश  बीमा  कम्पनियों  ने  इन  sia  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तें  बड़ी  ऊटपटांग  रखी

 हुई  थीं
 ।  उदाहरण के  लिये

 सेवा  की  सुरक्षा नहीं  थी  तथा  कर्मचारियों  को  सेवा में  तभी  तक  रखा  जाता  था  जब

 तरक  वह  व्यापार  में  पर्याप्त  बढ़ोतरी  करते  रहते

 नियमित  वेतन क्रम नहीं  थे  अथवा  वेतन  वृद्धि  नहीं  होती  थी  aia  विभिन्न
 भत्ते  जैसे

 महंगाई  भत्ता
 wife  देने  के  लिये  कोई  निश्चित  नियम  अथवा  विनियम  बनाये गये  थे  ।

 किसी
 भी  कमेंट्री  को  कुल  पारिश्रमिक  उसके  द्वारा किये  गये  कार्य  के  are  पर

 दिया  जाता  यदि  किसी  व्यक्ति  का  कार्य  कम  होता  था  तो  उसका  वेतन  रोक  लिया
 जाता

 था  अथवा  पदच्युत  कर  दिया  जाता  तथा

 प्रत्येक  समवाय
 की

 सेवा  की
 शर्तें  अलग-ग्रहण  थी ं।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 २१  १९४५८  अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व के  विषय  Gey

 की  झ्रोर  ध्यान  दिलाता

 संक्षेप में  sig  कर्मचारियों को  केवल  बिक्री के  लिये  रखे  कर्मचारियों  की  तरह  समझा  जाता

 शर  बीमा  कम्पनियों  की  इच्छानुसार  उनकी  वेतन  दिया  जाता  था  ।  इसलिये  निगम  न  निर्णय  किया

 कि  एक  वर्ष के  लिये  श्रेश्नीय  कर्मचारियों  को  समान  सुविधायें  तथा  सेवा  की  ad  दी  जायें  तथा  उसके

 wad  इस  अवधि के  परिणामों के  भ्राता पर  एक  aaa  संगठन  में  उन्हें  खपा  लिया  जाये  ।

 इस  बीच में  ३१  PENS  को  जो  वेतन  उनको  देता  था  वही  केवल कुछ  मामलों

 में  मनोरंजन  भत्ता  जैसे  भत्ते  जारी  नहीं  रखे  गये  क्योंकि  उनकी  कोई  जरूरत नहीं  समझी  गई

 निगम ने  सब  से  पहले  १९४७ में  वर्गीकरण  योजना  बनाई  जिसके  ala  क्षेत्रीय

 कर्मचारियों के  विलीनीकरण  के  प्रस्ताव  बनाये  गये  |  इन  प्रस्तावों  पर  अधिकाश  कर्मचारी  सहमत थे

 परन्तु  कुछ  बातों  stare  फिर भी  ध्यान  दिलाया गया  जिससे  इन  प्रस्तावों
 में  कुछ  सुधार  किये  जा

 सकें ।  इस  पर  निगम  के  सभापति  ने  सभी  खण्डों  में  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  बात-चीत

 की  श्र  योजना में  सुधार  कर  दिये 11.0  ।  योजना  का  पुनरीक्षण  किया  गया  तथा
 सेवा

 की
 शर्तों  को

 पर्याप्त  उदार  बनाया  गया  |  मोटे-मोटे  सिद्धान्त  बनाये  गये  जिनके  प्राधिकार  पर  कर्मचारियों  को  १२४-

 Yoo  के  वेतन में  रखा  गया ।  उनकी  सेवा की  अनिश्चितता  को  समाप्त  कर  दिया  गया  ate  ख़दी

 इरादी  के  सम्बन्ध  में  इन  कर्मचारियों  को  प्रशासनिक  कर्मचारियों  की  श्रेणी  में  ही  समझा  जायेगा
 |

 पत्नी  स०  ला०  द्विवेदी  :  इसको  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाये  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  azfira-aa  site  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  हां  ;

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायें  ।  मगर  मैं  यहां  एक  बात
 सताना  चालता  कीना

 ae
 मे

 इक

 सब  मामलों  पर  चर्चा  करने  के  लिये
 मुझसे  भेंट  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  थी  ।  में  अगले  महीने  के  शुरू

 में  उनसे  मिल  रहा  हूं
 ।

 पुश्तो द्  Wo  भगत  :  में  शेष  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 वक्तव्य  का  अंश  जो  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 जिन  मामलों  में  सिद्धान्तों को  लागू  करने  से  कठिनाइयां  होती  चाहे वह  वतन  शादी में  कमी

 हो
 या

 सेवा  का
 समाप्त

 किया  जाना  ऐसे  मामले  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  पुनरीक्षित  किये

 जाने  थे  ।  वर्गीकरण  योजना की  एक  प्रति  भ्र पना ये  जानें  वाले  सिद्धान्तों की  प्रति  के  साथ  ४

 १९५७ को  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  द्वारा  सभा  पटल  पर
 रखी  गई  थी

 ।
 उन्होंने  जीवन  बीमा  निगम

 seater  प्रतिवेदन  पर  इस  सभा में  विचार  के  समय  योजना  के  मूल  सिद्धान्तों  पर  भी  प्रकाश

 डाला था  ।  क्रिया  सरकार ने  जीवन  बीमा  निगम  ae Os  की  धारा  BWR  के
 ग्रीन

 योजना को  लागू  करने  के  लिये  एक  आदेश  जारी  किया  है  कौर  उस  रादेश  के  उपबन्धों की  क्रियान्विति

 के  लिये  विनियमों को  प्रख्यापित  किया  जा  रहा  है  ।  निगम  ae  योजना को  ब्यौरे  वार  बना  रहा  है  तथा

 नेत्रीय  कर्मचारियों  पर  इसके  की  जानकारी  कर  रहा  है  ।  ऐसी  spare कि  योजना के  फलस्वरूप

 निगम  का  वेतन  सम्बन्धी  खर्चे  प्रति  मास  लगभग  २  लाख  रुपये  लाख  रुपयों  से  १५  लाख  रुपये  )

 बढ़  जायगा  |

 निगम  के  प्रधान ने  भारत  की  बीमा  क्षेत्रीय  कर्मचारियों के  राष्टीय  फेडरेद्यर  के  वर्गीकरण

 स्रावों  पर  चर्चा  की  थी  ।  फेडरेशन ने  इस  योजना  में  किए  गए  सुधारों  को  अच्छा  मानते  हुए  इसको

 अरपना  पूरा  सहयोग  देने  से  इसलिये  इनकार  कर
 दिया  क्योंकि  निगम

 ने  उनकी  दो  मांगों को  स्वीकार

 नहीं  किया  था  ।  ये  दो  मांगें यह  थीं  :  (१)  निगम
 की  स्थापना से  पूर्वे  क्षेत्रीय  कर्मचारियों द्वारा  लिये

 मूल  wail  में
 ।



 य€६  जानकारी  का  प्रश्न  २१  १६४५८

 या रि श्रमिकों
 में  किसी  किसम  की

 कमी
 नहीं  होनी

 site  (२)  किसी  भी  कारण  से  किसी  को
 पदच्युत न  किया  जाये  ।  समवायों में  नियत  क्षेत्रीय  कर्मचारियों के  पारिश्रमिक ों  की  प्राचीन  सेवा

 की
 कोई

 गारन्टी  नहीं  थी  इसलिये  इन  मांगों  का  राष्ट्रीयकरण  स ेपूर्व  के  कार्यों से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं था  ate  इसलिये  ३१  १९५६ को  पुराने  बीमा  समवायों  की  सेवा  में  नियुक्त  क्षेत्रीय

 कर्मचारियों  को  निगम  के  sett  एक  संयत  स्थापना  में  लाने  की  समस्या  से  इन  मांगों  की  कोई

 संगति  नहीं  थी  ।  फिर  भी  निगम के  भ्रध्यक्ष  ने  फेडरेदान  से  वायदा  किया  कि  ates  मिलने  पर

 वह  फेडरेशन से  ऐसे  क्षेत्रीय  कर्मचारियों के  बारे  में  जिनको इस  वर्गीकरण  योजना के  कारण  नुकसान

 हुमा हो  बातचीत  करेंगे  ।

 फेडरेशन
 ने

 कौर
 भी  कुछ  मांगें  निगम  के  सामने  रखीं  ।  इनमें

 से  बहुत-सी  स्वीकार
 कर

 ली

 गई  हैं  कौर कुछ  विचाराधीन हैं  ।  मैं  उनको  बताने  वाला एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 वर्गीकरण  योजना  के  अन्तिम  रूप  से  घोषित  हो  जाने  के  थोड़े  दिन  बाद  ही  फेडरेशन

 केन्द्रीय  खण्ड  की  दाखा  ने  ५  खण्ड  के  क्षेत्रीय  कर्मचारियों को  निगम  के  साथ  शभ्रसहयोग  करन

 को  कहा  और  यह  भी  कहा  कि  वह  उनकी  राय  के  वर्गीकरण  योजना  की  अनुचित

 पारिश्रमिक  कम  करने  तथा  सेवा  से  पदच्युति  से  सम्बन्धित  मूल  मांगों  को

 कार  करने  के  विरुद्ध  श्रीवास  उठायें  ।  यह  आन्दोलन re  १९५८  को  जो  राष्ट्रीयकरण की

 दूसरी  जन्मतिथि  थी  प्रारंभ किया  गया  ।  फेडरेशन की  केन्द्रीय  समिति के  निर्देशन में  यह  आन्दोलन

 १०  ges & से  भारत व्यापी हो  गया  है  |

 सरकार  राजकीय  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  की  मांगों  से  उचित  साहनी  रखती  है  ।  परन्तु  फिर

 भी  यह  समझना  चाहिये  कि  हम  नये  तरीके  से  काम  कर  रहें  हैं  तथा  क्षेत्रीय  कर्मचारियों की  सेवा  शर्तों  में

 पुराने  समवायों  के  जमाने  की  गड़-बड़  को  ठीक  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 इसलिये  इससे  सम्बन्धित

 sine  उपलब्ध हुए  बिना  किसी  वर्ग  की मांगों  को  स्वीकार करने  का  वचन  देना  निगम  के
 लिये

 संभव नहीं  होगा  ।  निगम  को  व्यापारिक  सिद्धान्तों  के  भ्र नू सार  ही  चरागे  बढ़ना  है  ।  कौर  इसीलिये

 उसके  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  तथा  पारिश्रमिक ों  को  व्यवसायिक  झ्राधारों  पर  ही  निर्धारित  किया

 जायेंगी ।  क्षेत्रीय  कर्मचारियों के  वर्गीकरण  के  मामलें में  यह  ween है  कि  निगम  तथा  उसके

 कर्मचारियों  के  बीच  मत-भेद  के  प्रश्न  बात-चीत  हल  किये  सीधी  कार्यवाही से

 नहीं  ।  निगम  करमचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  विशिष्ट  मामलों  पर  चर्चा  करने  को  तैयार है  ।

 ara  करता  हूं  कि  कर्मचारी  भी  निगम  के  कार्य  में  सहयोग  देने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  में  समझता

 हूं  कि  वह  यह
 समझेंगे  उनकी  तथा  निगम  की  भलाई  इसी  में  है  ।

 ee a  ye

 जानकारी का

 महेन्द्र  प्रताप  )  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  मेरे  भ्रमण  सुचना  का  कया

 जो  गाजीपुर  के  निकट  के  एक  गांव  के  बारे  में  था
 ?

 महोदय :  उसपर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 पहले  मैं  उसे  गृहीत  करूंगा
 ।

 तब  मंत्री

 स्वीकार  करेंगे
 ।

 समय  पर  उन्हें  बताया  जायेगा  कि  उनको  उसका  उत्तर  दिया  जायेगा  अथवा  नहीं
 ।

 मूल  ditt  में  ।



 २१  FeUsS  अनुपूरक  भ्रनुदानों  की  PEYO-YS  TAC)

 सभा का  कायें

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  आपकी  अनुमति  ष्  कार्य  मंत्री
 की  शोर

 से  यह  घोषणा  करता हूं  कि  २४  फरवरी से  प्रारंभ  होने  वाले  सप्ताह  के  लिये  सभा  का  कार्य

 लिखित  होगा  :

 (१)  ब्रांज के  कार्य  का  कोई भी  gat
 अंश

 लिया  जायेगा
 ।

 (२)  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक को  संयुक्त  समिति  को  सौंपे  जाने  का  प्रस्ताव |

 (३)  रेलवे  प्राय-व्ययन पर  सामान्य  चर्चा

 (४)  वर्ष  PEUG-KY  के
 लिये  संघ

 लोक  सेवा  आयोग
 के

 सातवें  प्रतिवेदन  तथा
 उस  पर

 सरकारी  ज्ञापन के  सम्बन्ध  में
 जिसका  प्रस्ताव  सर्वश्री  हरिश्चन्द्र माथुर  तथा

 मुनि स्वामी ने  रखा  है  ।

 (x)  रेलवे  राय-व्यस्क से  सम्बन्धित  ्  की  मांगो  पर  चर्चा  और  मतदान ।

 (  x
 ~

 २८  फरवरी के  ५  बजे  7EUG-UE  के  लिये  सामान्य  ग्राम-व्ययन  की  उप स्थापना  |

 कदा

 संसद  निवारण  विधेयक )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  की  उपस्थापना  के  लिए  समय  का

 जाना

 हुक्म  fag  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 संसद  १९५७  की  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन

 at  उप स्थापना  के  लिये  निर्धारित  समय  को  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम

 दिन  तक  बढ़ा  दिया  जाये  पी

 मैं  इस  समय  की  वृद्धि  के  कुछ  कारण  बता  देना  चाहता हूं  ।  समिति नें  अपनी  छठी  बैठक में  यह
 fia

 किया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  विभिन्न  समितियों  के

 विनियम  शादी की  जांच  की  जायेगी  ।  इसके  लिये  विधि  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों को  लिखा
 ै
 न  ह  ।

 जब  उसका  उत्तर  जायेगा  तभी  कोई  निर्णय  किया  जायेगा  ।  इसलिये  समय  बढ़ाया  गया  है  ।

 महोदय  :  यह  है  :

 संसद  १९४७  की
 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन

 द  x
 की

 उप स्थापना
 के  लिये  निर्धारित समय  को  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह x

 के

 भ्रान्ति दिन  तक  बढ़ा  दिया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 सफ

 भ्रनुपूरक  भ्रनुदानों  को  १९  A9-¥SG

 महोदय
 :

 सभा  में  परब  शभ्नुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  होगा  ।  निर्धारित
 ४  घंटों  में  से  १

 घंटा
 IG

 मिनट  समाप्त
 हो  चुके  अरपना  भाषण  जारी  रखें

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 Ges  अनुदानों  की  PEKV-ANG  २१  ges

 fait  ato  क०  गायकवाड़  :
 मैं  कल  भारत  सुरक्षा  प्रेस  मज़दूर  संघ  कीं  मांगों

 पर  विवाद  के  सम्बन्ध  में  बता  रहा  था  ।  उनकी  एक  मांग  प्रति  सप्ताह  काम  के  घंटों  के  बारे  में  थी
 ।  वह

 चाहते थे  कि  यह
 ४४

 घंटे  होने  चाहिये ।  यह  एक  सरकारी  संस्था
 है

 ।
 यदि  श्राप  ag  सरकारी  प्रेसों

 को  देखे ंतो  झ्रापको  जानकारी  होगी  तथा  नासिक  रोड  के  सरकारी  प्रेसों  में  काम  के

 घंटे  ४४
 से  अधिक  नहीं  हैं  परन्तु  इस  प्रेस  में

 ४८  घंटे  रखे  गये  हैं  सनौर  इसीलिये  शांतिपूर्ण  हड़ताल

 हुई  ।  ग्रोवर  तरन्त  में  श्री  चव्हाण के  द्वारा  उनके  सभापति  श्री  खेडगीकर  से  बात-चीत करने  पर  हड़ताल

 समाप्त  हुई  कौर  काम  के  घंटे  ४४  किये  गये  ।  परन्तु  जब  अन्य  मांगों  पर  सरकारी

 जिन  में  वित्त
 मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  श्री  मुख्य  लेबर  आयुक्त श्री  मुकर्जी  तथा  प्रादेशिक

 युक्त  श्री  गुप्ता जी  से  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  से  बात-चीत  हुई  तो  wear  सभी
 मांगों

 को
 स्वीकार

 करने पर  श्री  बख्शी  ने  कहा  कि  उनके  काम  के  ४४  घंटे  इसी  शर्त  पर  स्वीकार किये  गये  हैं  कि
 काम

 में  कोई  कमी  नहीं  करायेंगी  ।  इस  पर  श्री  खेंडगीकर  ने  बताया  कि  मुख्य  मंत्री  से  जो
 समझौता

 उसमें  कोई  शर्त  नहीं थी  ।  परन्तु  फिर  भी  उन्होंने  कहा कि  उनका  प्रयत्न  यहीं  होगा कि
 ४४

 घंटों

 में  उतना ही  कार्य  करें  ।  यह  कार्यवाही  एक  सरकारी  कर्मचारी  द्वारा लिखी  गई  कौर  जब  इसकी  एक

 प्रति  श्री  खेडगीकर  को  दी  गई  तो  उन्होंने  आपत्ति  at  कि  वह  उससे  सहमत  नहीं
 a  उन्होंने

 श्री  welt  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  पत्र  लिखा ।  मैं  यही  बता  देना  चाहता हूं
 कि

 जो  काम
 ४८  घंटों

 में

 हो  सकता है  उसको  ४४
 घंटों  में  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  मेरी  सरकार से  प्रार्थना

 है  कि  वहू  इस  पर  उदारता  से  विचार  करें  काम  के  घंटो
 ४४

 कंर  दें  |

 att  अध्यक्ष  मैंने  डिमांड  नम्बर  २  के  विषय में  कटौती  प्रस्ताव

 संख्या १३  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार स्पष्ट  रूप  से  बताया है  कि  उसकी
 पालिसी

 हथकरघे  के  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  शौर  उस  काम  को  बड़े ज़ोर  से  बढ़ाने  की  है
 ।

 इस  स्थिति  में

 यह  उचित  नहीं  है  कि  इस  उद्योग  को  दी  जाने  सहायता  में  कमी  की  जाये
 ।  पहले  रीबेट

 पैसे  दिया  जाता  लेकिन  wa  उसको  पैसे  कर  दिया  गया  इससे  इस  उद्योग को

 बहुत  चोट  लगी  है  ।  इसलिये  सरकार से  यह  प्रार्थना है  कि  मगर  उसका  हथकरघे  के  उद्योग

 को  बढ़ाना  तो  वह  पैसे  रीबेट  देना  जारी  रखे  ।

 यह  भी  देखा  जाता  है  कि  रीबेट  दिये  जाने  में  ढिलाई  होती  जिसके  परिणामस्वरूप

 रेटिव  सोसाइटीज प्राय  छोटे-छोटे  काम  करने  वालों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना करना  पड़ता

 है  ।  इसलिये  मैं  यह  निवेदन  करना  चहता  हं  कि  रीबेट  दिया  जाता  वह  तुरन्त  दिया  जानां

 चाहिये
 ।

 पेकिंग  में  प्रदर्शनी  के  लिये  ४  लाख  रुपये  का  एस्टीमेट  किया गया  परन्तु  वह  रकम  बढ़

 कर १६  लाख  तक  पहुंच गई  |  मुझे  पता  नहीं  कि  इस  रकम  में  इतना  डिफ़रेंस  होने  का  क्या  कारण

 है  कौर  हमारे  एस्टीमेट  इतने  गलत  क्यों  होते  हैं  ।  ४  लाख  का ५  या ६  लाख  हो  लेकिन  वह

 बढ़  कर  १६  लाख  हो  यह  कोई  उचित  बात  नहीं  है  ।  पेकिंग  में  सिर्फ़ ८  लाख  रुपये के  माल  की

 बिक्री  हुई  ।  इसका

 तात्पर्य

 यह  है  हमको इस  में  बड़ा  घाटा  उठाना  पड़ा  ।  मेरे  विचार

 में  इस
 प्रकार

 की  योजनाओं  का  एस्टीमेट  भ्रच्छी  तरह  से  करना  चाहिये  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  और  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  किस  चीज़

 का  एस्टीमेट श्राप  कह  रहे  हैं  ?

 श्री  ara  :  पेकिंग में  मिनिस्ट्री  साफ़  कामर्स  एण्ड  इंडस्ट्री  की  कौर  से  जो  प्रदर्शनी  हुई
 उसका  |

 मूल  war  में  ।
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 हमारे  देश में  जो  सोरेन  डिगनेटरीज ad  उनके  स्वागत-सत्कार  इत्यादि के  सम्बन्ध  में

 २३  लाख  रुपये  का  खर्चा  बताया  गया  है  ।  यह  तो  उचित  है  कि  भारतीय  परम्परा  के  अनसार  इन  लोगों

 का यहां पर  चादर-सम्मान  किया  जाये  ।  परन्तु  इसके  बावजूद  इस  बारे में  २३  लाख  रुपये
 का

 खर्चा

 करना  वर्तमान  wifes  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  ठीक  नहीं  लगता  है  ।  श्राज  हमें  बहुत-सी  श्रमिक

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  तहा  हम  जनता  से  भ्रमित  करते हैं  कि  वह  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  त्याग  करे  ।  लेकिन  हम  स्वयं  खर्चे  में  कटौती  नहीं  करते  |  |  हमारा

 खर्चा  बढ़  रहा  इस  तरफ़  हमको  पुरी  तरह से  ध्यान  देना  चाहिये ।  जो  खर्चा  निश्चित  किया  गया

 उससे  ज्यादा  नहीं  करना  चाहिये  भ्र  ऐक्सेस  डिमांड्ज नहीं  मांगनी  चाहिये  ।

 इसके  बाद  मैं  अनाज  की  स्थिति  के  विषय में  कुछ  दाऊद  कहना  चाहता  हूं
 ।  नाजकी की

 स्थिति  ऐसी  है  कि  शभ्रन्धा  बांटे  कुत्ता  खाये  |  सब  जगह  अनाज पर  कंट्रोल  का  परिणाम

 यह  होता है  कि  लोगों को  उसके  लिये  लम्बी-लम्बी  कतारों  में  dal  खड़ा  रहना  पड़ता  है  उनको

 बड़ी  परेशानी  होती  है  ।  कुछ  दिन  पहले  आन्ध्र  के  कृषि  मंत्री  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा
 था

 कि  हमारे

 देश  का  हज़ारों  टन  wart  पाकिस्तान  चला  जाता  है  ।  पिछले  सैशन  में  मैंन एक  प्रश्न  पूछा  था
 कि

 Re V9  में  काश्मीर  में  प्रदान  की  क्या  डिमांड  थी  वहां  पर  इतना  ज्यादा  अनाज  क्यों  भेजा

 जाता है  ।  मैं  समझता हूं  कि  जो  wary  हम  वहां  भेजते  उसकी  एक  बहुत  बड़ी  मात्रा  पाकिस्तान

 चली  जाती  है  ।  भ्रमर  हम  का  इस  प्रकार  पाकिस्तान  में  जाना  नहीं  रोक  सकते  तो  फिर

 हम  चाहे  कितना  ही  प्रयत्न  करें  खाद्य  स्थिति  में  परिवर्तन  नहीं  होने  वाला  है  ।  सेंट्रल  गवर्नमेंट  को

 गर-कानूनी  बकायदा  तौर  पर  इस  तरह  देश  से  बाहर  न  जाने  देने  के  सम्बन्ध म

 कार्यवाही  करनी  चाहिये

 पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफ  विभाग  के  कर्मचारियों को  ५  रुपये  इन्टेरिम  रिलीफ़  दिया  गया  है  ।  में  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  वह  बहुत कम  है  ।  सब  जगह  अनाज  और  दूसरी  प्रावश्यक  चीज़ों  के
 भाव

 बढ़  रहे  हैं  ।  इस  परिस्थिति में  are  हम  उनको  fas  पांच  रुपया दे  कर  प्रसन्न  करने  का  प्र॑यत्न

 तो
 यह  ठीक  नहीं  है  ।  वे  लोग  चौबीस घंटे  काम  करते  इसलिये  waar  हम  उनको  तरह  से

 पेमेंट न  करें  या  उनको  सुविधायें न  तो  काम  में  गड़-बड़  हो  सकती  है  इसलिये  इस  इन् टे रिम  रिलीफ़
 को

 बढ़ाना  झावइयक है  ।  कुछ  व्यक्तियों  को  दो  रुपये  भी  इन् टे रिम  रिलीफ़  दिया  गया  है
 ।

 वह  बहुत

 कम  मेरी  में  नहीं  भ्राता  कि  पांच  कौर २  का  यह  डिफ़ेंस  क्यों  किया  गया है  सब  लोग

 वहां  पर  काम  करते  इसलिये  यह  फ़र्क  रखना  ठीक  नहीं  है  ।  जिन  लोगों को  दो  रुपये  दिये गये
 उनको  भी  पांच  रुपये  दिये  जाने  चाहिये  |

 निर्वासित
 भाइयों  के  बारे  में

 सरकार
 ने  एक  नई  नीति  निर्धारित की  जोकि  देखने  में  तो  ठीक

 दी  लगती  है
 ।  सबको

 लगता  है
 कि

 सरकार  ने  उन  लोगों  को  बड़ी  सुविधायें  दी  हैं  ।  सरकार ने  इन  लोगों

 को  रहने  तके  मकानों  का  मालिक  बनाने  के  लिये  एक  योजना  बनाई  है  कौर  मकानों  की  प्राइस  निश्चित
 कर

 दी  है
 ।

 सरकार
 ने  इस  बारे  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  वह  नो  प्राफ़िट  नो  लास  के  सिद्धान्त पर  चल  रही

 है  ।  लेकिन  जो
 प्राइस  निश्चित

 की  गई
 उसको  देखने

 से  पता  चलता  है  कि  सरकार  इसमें  कुछ a.
 न

 कुछ
 ज्यादा  पैसा

 ले  रही  है
 ।

 थोड़े
 दिन  पहले  मैं मैं  चैम्बर  गया  था  |  वहां  मुझे  पता  लगा  कि  जहां

 पहले  डिफ़ेंस
 की

 कालोनी
 थी

 कौर  कैम्प  वहां पर  तीन-तीन  हज़ार  रुपया  कीमत  निश्चित कर  दी

 यह  भी
 शर्ते

 है  कि  २०  प्रतिशत कीमत  पहले  ही  देना  आवश्यक है  कौर  जो  किराया  बैलेंस रहा

 उसमें से  २०  प्रतिशत  रकम  भी  एक  दम  देना  आवश्यक  है
 ।

 यह  व्यवस्था  उचित  नहीं  प्रतीत  होती  है  ।

 उन  लोगों  के  पास  पैसा  नहीं  है
 ।

 हम
 लोग  निर्वासित  भाइयों  को  मकान  देने  का  प्रयत्न कर  रहे

 लेकिन  इतनी  कीमत  देनें के  लिये  उनके  पास  पेसा  नहीं  है  ।  अराज  उन  लोगों  को  बड़ी  परेशानी का
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 श्री

 सरासर
 |

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उनको  इस  बात  की  बड़ी  चिन्ता  है  कि  आजकल या  एक  महीने
 में  हमें

 यह  घर  छोड़ना  तब  हम  कहां  जायेंगे |

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  मेहरचन्द  army  क्लेमेंट्स का  जिक्र  कर

 रहे  हैं  या  नान-क्लेमेंट्स का
 ?

 श्री  श्रीधर  :  नान-क्लेमेंट्स का  I

 श्री  मे हरचन्द  वाला  उन  लोगों  जिनकी  पा  तान में  कोई  जायदाद  नहीं है  ?

 श्री  सरासर  :  मैं  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  पूरा  ध्यान  दना

 है  ।

 पुनर्वास  मंत्री  वहां  गये  थेमोर  वहां के  लोगों  tact  कठिनाइयां  उनको  बताई
 oft

 वहां

 जो  नई  डबल  फ्लोर  की  इमारतें  बनाई  गई  वहां  रास्ते  पर  इलैक्ट्रिक  लाइट  बरांडे
 में

 लाइट

 लेकिन  जहां  वे  रहते  वहां  लाइट  नहीं  है  ।  इस  कारण  उनको  बत्ती  जला  कर  गुज़ारा करना  पड़ता

 है  ।  जब  हम  वहां  पर  इलैक्ट्रिक लाइट  पर  इतना  खर्च  करते  तो  मगर हम  उन  लोगों
 को

 भी

 इलैक्ट्रिक  लाइट  न  तो  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जो  इमारतें  बनी  हैं  उनकी  पैरापिट  वाल  बहुत ही  कम

 ऊंची  tae  कम से  कम  चार  पांच  बच्चे  उनसे  गिर  कर  मर  चुके  इतना  होने  पर  भी  हमारे

 मंत्री  महोदय का  ध्यान  उस  तरफ  नहीं  गया  है  ।  उन  लोगों  ने  मंत्री  महोदय को  मिल  कर
 उनसे

 प्रार्थना की  थी  कि  इसको  ऊंचा  कर  दिया  जाये  शहरों  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  भी  दिया था  कि  we

 एक  लाख  क़लन्दर  एस्टीमेट  तो  इसको  ऊंचा  करवाने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा
 ।

 लेकिन
 कभी

 तक  इस  भ्रांत  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  i  wa  जबकि  चार  पांच  एक्सिडेंट  हो  चुर्क  हं  में

 करता  हूं  मंत्री  महोदय  इस  शोर  ध्यान देंगे  उन  लोगों  की  कठिनाई  को  दूर
 का  प्रयत्न

 करेंगे  ।

 अब  मैं  टेलिग्राफ  ait
 के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  कुछ  दिन  पहले  मैंने  एक  प्रशन

 किया  था  श्र  पूछा  था  कि  कितने  परसेंट  इन  श्राफिसिस में  काम  होता  है  मझ  बताया गया  था

 कि  €६  परसेंट  काम  होता  है  ।  मैं  स्वयं  रत्नागिरि  कोलाबा  डिस्ट्रिक्ट में  घूमा  हूं  शर  मेंने

 उन  लोगों
 की

 कठिनाइयां  को  देखा  है
 ।

 मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  वहां  ५०  परसेंट भी  काम

 नहीं  होता  है
 ।

 कई  बार  तार  टूट  जाते हैं  पौर  काम  बन्द  हो  जाता  है  ।  मैं  समझता  हूं  जो  उत्तर  हमको

 दिया  गया  है
 कि  ce  परसेंट  काम  होता  वह  उत्तर  वहां के  पोस्ट  झ्राफिस  ने  या  पोस्ट  मास्टर

 ने  सरकार  को  भेजा  है
 ।

 लेकिन
 मैं  भ्रपने  एक्सपीरियंस  से  आपको  बतलाता  हूं  कि  परिस्थिति भ्रमणी

 नहीं  वहां पर
 काम  हमेशा  नहीं  पोस्ट  अाफिस  में  काम  ठीक  नहीं  होता  ।  हमेशा  तारें

 टूटने

 की  बात  होती  रहती  है  जिसके  कारण  वहां  के  व्यापारियों  को  तथा  श्राम  लोगों  को  बहुत  परेशानी

 का  सामना  करना  पड़ता  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  इस  जोर  विशेष  तौर  से
 ध्यान द  |

 अब
 में

 नेशनल  हाइवेस  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  बम्बई  से  एक

 को  जाता  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  रास्ता  तकरीबन ३००  मील  का  इस  हाइवे  के  काम

 को  शुरू  हुए  करीब-करीब-साढ़े  तीन  वर्ष  हो  चके  इन  साढ़े तीन  वर्षों  में  करीब-करीब  पचास
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 मील
 का

 रास्ता
 ही  पूरा  हुआ है । भ्रगर इस ।  प्यार  इस  तौर  से  काम  होता  रहा  तो  इस  सारे  काम  को  पूरा  करने

 में  रिक  नही ंतो  QBY——30 Ae AT Wat साल  लग  जायेंगे  |  ale  तीन  बरस  में  केवल  पचास  मील  का  रास्ता ही

 ठीक
 हो  पाया  है  ।  यह  बात  सरकार  को  शोभा  नहीं  देती  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  जोर जल्दी  से

 जल्दी  ध्यान  दिया  जाये  ।

 अरब  किस  तरह से  पी०  डब्ल्यू०  डी०  का  काम  चलता  उसके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 मराठी  में  एक  कहावत  है  जिसका  wes  यह  है  कि  खाते  और  प्रा नन्द  करते  ।

 पी०  डब्ल्यू०  डी०  पर  भी  यही  कहावत  लागू  होती है  ।  उनको  सभी  प्रकार  की  सुविधायें  रहने

 के  लिये  मकान  उनके  पास  श्र  खाने-पीने  के  लिये  काफी  मिल  भी  जाता है  ।  मैं  आपको  बतलाना

 चाहता हूं  कि  जून  में  एक  डिविजनल  aha  वहां  खोला  गया  था
 ।

 आपको  मालूम  होगा कि
 गिरि

 में  मई  के  आ्राखिर  से  बारिशों शुरू  हो  जाती हैं  वहां  बहुत  ज़ोर
 की  बारिशें  होती

 इन  बारिश  के  दिनों  में  कोई  काम  नहीं  होता  ।  इन  बारिश के  दिनों  में  इस  डिविज़नल  झ्राफिस

 को  खोला  गया  था  ।  नवम्बर  होने  तक  बे  लोग  हाथ  पर  हाथ  रख  कर  बैठ  कुछ  भी  काम

 उन्होंने  नहीं  किया ।  इसके  साथ ही  साथ  जो  लोन  सैंट्रल  गवर्नमेंट  से  मिलना था  वह  नहीं  मिला  ॥

 जब  उनसे  पूछा  गया  तो  उन्होंने  कहा कि  जब  तक  पैसा  न  मिले  काम  केसे  हो  सकता है  हम

 इसी  तरह  से  बैठ  रहने  के  सिवाय  कौर  क्या  कर  सकते  हैं  ।  मेंने  एक  पूछा  था  कि  क्या  सरकार  उसको

 मदद  तो  मुझे  जवाब  दिया  गया  कि  मदद  दी  गई  है  कौर  हाल  ही  में  दी  गई  है  ।

 समय  पर  मदद  नहीं  दे  सकते  हैं  तो  फिजूल  खर्चे  करने  की  श्रावद्यकता  क्या  है  |  यह  कहा  जाता

 है  कि  हमारी  आधिक  परिस्थिति  बहुत  गम्भीर  है  कौर  हमें  खर्चे  में  कमी  करनी  चाहिये  ak  दूसरी

 तरफ
 इस  तरह  का  फिजूल  as  feat  जाता  है

 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रो  भी  मंत्री  महोदय  का  ध्यान

 जाना  चाहियें  ।

 अंतमें  मैं  एस् टी मेट्स के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 मैं  समझता  हूं
 कि  जितना  हमको

 खर्चा  करना  होता  है  इसका  ही  एस्टीमेट  किया  जाता  लेकिन  ज्यादा  खर्चे  कर  दिया  जाता  है  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  सरकार  देखे  कि  जितना  एस्टीमेट  लगाया  जाता  है  उसी  में  खर्चा  पूरा  हो  कौर  अ्रघिक  रुपया
 मांगने

 की
 आवश्यकता

 न पड़े ।  अगर  इस  तरह  से
 श्राप  डिमांड्स  पेश  करते  रहे  तो

 आपकी  जो

 डिमांड
 है  वह  बढ़ती  जायेगी  site  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  इसलिये  इस  शोर  ध्यान  देने  की

 श्रावइ्यकता है

 श्री  नाथ  पाई
 :

 प्रारंभ  मैं  मांग  संख्या  ३२  पर  कठौती  प्रस्ताव संख्या  ३  के  ख़म्बन्घ

 में  कुछ  कहूंगा ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  सरकार  चाहती तो  नासिक  सुरक्षा  प्रेस  की  हड़ताल  को  रोका
 जा  सकता  था  |  कर्मचारियों ने  प्रगति  मांग  में  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  था  कि  यदि  उनकी

 मांगे  न्यायालय के  लिये  सौंप  दी  गई  तो  वह  हड़ताल नहीं  करेंगे  |  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  शौर  हड़ताल

 हुई  जबकि  कर्मचारी  हड़ताल  करना नहीं  चाहते  थे  ।  उनकी  मांग भी  उचित  थी  कि  उनके काम  के

 घंटे  घटा कर  ४८  से
 ४४

 कर  दिये  जायें  क्योंकि  अरन्य  सरकारी  प्रेसों  में  काम  के  यही  घंटे  हैं  ।

 अब  मैं  प्राकार  बताता  हुं  कि  यह  मांग  स्वीकार क्यों  नहीं  की  गई  ।  इसका  केवल  एक  कारण  था

 कौर वह  यह  था  कि  यह  मांग  एक  ऐसे  संघ  ने  उठाई  थी  कौर  हड़ताल  का  संचालन  एक  ऐसी  संस्था  कर

 रही  थी  जो  झाई  ०  एन  ०  ato  य०  सी  ०
 से  सम्बंधित  नहीं  थी  ।  अन्त  में  यह  हड़ताल  ३०  दिन  के  थ

 समाप्त  हुई
 ।

 कौर  कर्मचारियों  ने  जितनी  शांति  इस  हड़ताल  में  रखी  वैसी
 भारत

 की
 किसी

 भी  हड़ताल

 मसाज  तक  देखने  में  नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  तथा  श्रम  मंत्री  से  मिलने  के  लिये  प्रतिनिधि  ara  झर

 मूल
 म्रंग्रेजी  में  ।
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 उचित  मांग  को  स्वीकार  कल  लिया  गया  ।  सरकार  द्वारा  श्रम  के  सम्बन्ध  में  बरती  गई  नीति  का  यह  एक

 उदाहरण है  ।  बोकारो  की  हड़ताल  की  भी  यही  हालत हुई  ।

 अरब मैं सैं  डाक  तथा  तार  के  कर्मचारियों को  दी  गई  अन्तरिम  सहायता  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 हूं  ।  सभा में  जब  इसकी  घोषणा की  गई  तो  हम  संसद  सदस्यों  तथा  कर्मचारियों को  इससे  बड़ा  ही

 गेंद  ga  क्योंकि  हम  सब  यह  समझते  थे  सरकार  समाजवाद  की  कौर  जा  रही  है  इसलिये  अधिक  सहायता

 देगी  ।  परन्तु  इस
 ५  रुपये  तथा  विभागातरिकत कर्मचारियों  को  २  रुपये  मंजूर  करनें  से  हमें  बड़ा  खेद  हुमा

 |

 पुराने  वेतन  आयोग की  सिफारिशों को  देखने  पर  पता  लगता  है  कि  उनका  विचार इतनी  मंहगाई  में

 १०  रुपये  बढ़ाने  का  था  ।  परन्तु  सरकार  ने  इस  सिफारिश को  नहीं  माना  कौर  पांच  माह  तक  प्रतीक्षा

 कराने  के  च  ४५  रुपयें  दिये  ।  हाल  ही  में  हमने  उच्चपदासीन  पदाधिकारियों  की  यहां  बढ़ी  प्रशंसा  सुनी

 परन्तु  बचारे  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  जो  सदा  पिसते  रहते  हैं  एक  शब्द
 भी

 सांत्वना

 का  कभी  नहीं  कहा  जाता है  ।  बल्कि  बिल्ला  लगाने  पर  उनको  प्रपराधी  घोषित  किया  जा

 सकता  है  ।  ऐसा  रादेश  तार  भांडार के  मुख्य  नियंत्रक  ने  निकाल  दिया  ।  सार्वजनिक  संभागों  मं  भाग

 लेना  आपत्तिजनक  पोस्टर  लगाना  भी  aware  बना  दिया  गया  |  इन  सबके  पश्चात  मंत्री  से  मिलने  जाना

 भी  अपराध  घोषित  कर  दिया  गया  ।  उनके  साथ  न्याय  करने  के  बजायें  इस  प्रकार  उनको
 धमकियां

 दी  गई

 योजना  आयोग  ने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना काल  में  सरकार  के  लियें  दो  सिद्धान्त  बनाया
 थ

 एक  यह  था  कि  जहां  मजूरी की  वर्तमान दरें  बहुत  कम  हों  वहां  गड़-बड़  को  दूर  किया  जायें  तथा

 दूसरे  उत्पादन  क्षमता  बढ़ा  कर  ए  a  वास्तविक  मजूरी  लागू  करें
 ।

 श्राप  राष्ट्रीय
 को

 देखियें ।  यदि  हम  Pe¥o-VE BT को
 आधार  मानें

 तो  पता  लगता  है
 कि  प्राय  में  Ro  वृद्धि हुई

 जिसका  wei
 हुआ

 2o°R  प्रतिशत  बढ़ोतरी हुई
 ।  परन्तु  कर्मचारियों

 को  इस  बढ़ोत्तरी से  क्या  लाभ

 कुछ  नहीं  ।  केवल  धमकियां कौर  डर  उनके  पतले  पड़े  प्रौढ़  प्रथम  योजना  के  उन  दोनों  सिद्धान्तों

 को  भला  दिया  गया  ।

 स्थिति  यहां  तक  बिगड़ी  कि  हमें  मजूरी  भुगतान  अधिनियम की  सहायता  लेनी  पड़ी ।  परन्तु

 उस  पर  हमें  उत्तर  मिला  कि  यदि  उनका  देय  उन्हें  दिया  गया  तो  मुद्रास्फीति  का  भय  है
 ।

 सर्वेदा  यही

 उत्तर  हमें  दिया  जाता  है  ।  बड़ी  ही  अजीब  सी  बात  है  कि  यदि  एक  कर्मचारी  को  9.0  रुपये
 दे

 दिये

 जायेंगे तो  उससे  मुद्रास्फीति हो  जायेगी  ।  बड़ी  भयानक  स्थिति है  कि  अपना  भाग  मांगने
 पर  भी

 डर

 दिखा  जायें
 और  जब  उच्चतम  न्यायालय  तक  शझ्रावाज़  पहुंचाने की  धमकी  दी

 जाये
 तो

 अररा

 दिला  कर  पांच  माह
 तक  प्रतीक्षा कराई  जाये  कौर  केवल  तुच्छ-सी  राशि

 पांच  रुपये
 दी

 जाय

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  अ्रध्यक्ष  वैदेशिक-कार्यो  मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 कुछ  मामलों की  यहां  आलोचना  की  गई  है  ।  मैं  उन्हीं का  उत्तर  देना  चाहता हूं  ।

 उनमें से  एक  मामला  प्रतिष्ठित  विदेशी  व्यक्तियों  के  भारत  aa  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  इन  मामलों
 के  बारे

 में  कहना  बड़ा  कठिन  खास  तौर पर  यह  कहना  कि  कोई  व्यक्ति  प्रतिष्ठित  व्यवितयों  के  यहां

 भारत
 ग्रीन  को  महत्व  देता  है  अ्रथवा  नहीं  ।  यदि  वह  ar  है ंतो  हमें  उनके  साथ  एक  निश्चित  प्रकार

 का  व्यवहार  करना  ही  होता  है  ।  वास्तव  में  इस  वर्ष  के  mine  पिछले  वर्ष के  झआांकड़े

 ele |  यह
 कंवल  इस  ज  क  लख ेमें  समायोजित  किये जा  रहें  हैं  ।

 म॑  कुछ  आंकड़े  आपको
 बताता  हूँ

 ।
 गत

 वर्ष से  पिछले  वर्ष  बुद्ध  जयन्ती  हुई थी
 जिसमे  दलाई

 लामा  तथा  पंचेन  लामा
 भारत  जाये  थे

 ।  मेरे
 विचार  से  उन

 पर
 सबसे  अधिक

 धन
 व्यय  हुमा Tt

 at  में  ।
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 उसके  परचा  इथियोपिया  के  सम्राट  तथा  चीन  के  प्रधान  मंत्री  यहां  |  इन  चार-पांच  व्यक्तियों कं

 झागमन  पर  किये  गये  व्यय  की  रकम  कुल  रकम  का  पर्याप्त  बड़ा भाग  है  |

 प्रतिष्ठित  लोगों के  ग्र ति रिक्त  अन्य  व्यक्ति  भी  यहां  कराये  ।  प्रत्येक  व्यक्ति पर  तो  इतना  भ्रमित

 व्यय  नहीं  किया  जाता  किन्तु  भाने  वालों  की  संख्या  ही  प्रतीक  है  ।  जब  कोई  मंत्री  इत्यादि हमारे  भ्र तिथि

 होते  हैं  तो  उनका  कुछ  सत्कार  किया  ही  जाता  सारा  खर्चे  मिल  मिलाकर  ज्यादा  हो
 जाता

 ध
 जै  |

 इन  भ्र तिथियों की  संख्या  देखते  हुए  जो  हमारे हां  हमें  यह  व्यय  ज्यादा  प्रतीत नहीं  होता

 इसके  भ्र ति रिक्त  व्यय भी  तो  दो  वर्ष  का  है  ।  मैं  सभा  को  विश्वस्त  रूप से  बताता हूं  कि  हम  दौरों
 का

 प्रोत्साहन  नहीं  करते  ।  दो  तीन  वर्ष  पहले  जो  भी  ara  रही  हो  पर  हम  यह  नहीं  करते  ।  किन्तु

 जब  प्रतिष्ठित  लोग  स्वयं  आना  चाहें  तो  बात  दूसरी  है  ।  हम  उनकी  मैत्री  को  महत्वपूर्ण  समझते

 हैं  पौर  हमारी  यह  इच्छा  रहती  है  कि  उनसे  सम्बन्ध  बढ़ायें  जायें  ।  संभवतया श्री  नाशीर  भरूचा

 ने  बताया  कि  झ्रफगानिस्तान  के  सम्राट  के  आगमन  पर  नागरिक  स्वागत  समारोह  में  क्या  चय
 ।  इस

 स्वागत के  प्रायोजन  का  उत्तरदायित्व  नगरपालिका  पर  होता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  या

 कार्य  मंत्रालय  का  उससे  कोई  भी  सम्बन्ध नहीं  है  ।  दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  जब  संसद्‌  सदस्यों  को

 बुलाया जाता  है  तो  उनमें से  बहुत  कम  यह  उत्तर  देनें  का  कष्ट  करते  हैं
 कि

 वें  ७५४०५  नहीं
 ।  उसका

 परिणाम  यह  होता  है  कि  बाद  में  अ्रसुविधा होती  है  ।  और  कुर्सियों वगैरा  का  इन्तजाम  ठीक  नहीं हो

 पाता ।  मेरा  ख्याल  है  कि  अफगानिस्तान  सम्राट के  पर  बहुत-से  लोग  योहीं घुस  थे  ।

 मेरा  aaa  संसद  सदस्यों  से  नहीं है  ।  उन  बिना  बलाये  लोगों नें  वे  स्थान रोक  लिये  जो

 आमंत्रित  अतिथियों  के  लिये  थे  ।  वास्तविक  कठिनाई  यह  है  कि  जब  तक  नगरपालिका  को  यह  पता

 नहीं  चलता  कि  आमंत्रित  व्यक्ति  करायेंगे  या  नहीं  तब  तक  इन  जगहों  को  रोके  रखना  महफ़िल  होता  है  |

 नेपाल
 के

 fees  मंडल  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया
 ।

 यह  बहुंत-से दलों  का  एक

 सा  शिष्ट  मंडल  था  ।  गत  वर्ष  भी  यहां  एक  ऐसा  ही  दिष्ट मंडल  पाया था  कौर  ये  शिष्ट  मंडल  नेपाल

 सरकार  की  अननुमति  से  ही  आते  हम  इस  मामलें  में  नेपाल  सम्राट  तथा  सरकार की  भ्र नुम ति के  विरुद्ध

 काम  नहीं  कर  सकते  ।  इस
 वर्ष

 भी
 महामहिम  सम्राट  को  इसकी  सूचना  दी  उन्हें  इसकी  जानकारी

 थी  ।  यह  हमारे लिये  बहुत ही  शभ्रनुचित  होगा  यदि  हम  वहां  की  सरकार की  जानकारी क  बिना

 वहां  से  शिष्ट  मंडलों  को  यहां  बुलायें
 ।

 यह  नहीं  हो  सकता  कौर  न  ही  हम  भारत  के  बारे  में  यह  सब  बातें

 पसंद  कर  सकते  हैं  ।

 में  समझता
 हैं

 कि
 इस  मामले  में  जो  गत  वर्ष  हुआ  उसे  आदर्श

 के  रूप
 में  मान  लिया  गया  श्र

 ऐसा

 ही  वायद  फिर  gar हो  ।
 यद्यपि  सम्राट  को

 इस  मामलें की  सूचना  पहले  दे  दी  गई  थी  किन्तु मैं

 समझता  हूं  कि  रंभ  में  उन्हे
 कोई  औपचारिक

 सुचना  नहीं  दी  गई  ।  यह  बाद में  ही  दी  गई  ।

 इसके  लिये  मुझे  खेद  है  क्योंकि  मेरा  विचार  है  कि  यह  चीज़  भ्रौपचारिक  नीति  से  ही  होनी  चाहिये  थी  ।

 एक  साननीय  सदस्य  ने  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  के  बारे  में  कहा  कि  वहां  ग्र नाज़  को  सस्ते

 दामों पर  बेचने के  लियें  सहायता  देनें पर  इतनी  रकम  व्यय  की  गई  तथा  पुलिस  पर  उससे  कहीं  ज्यादा

 रुपया  खर्च  किया  गया  |
 अब  में  क्या  कह  सकता  हूँ

 ।
 पुलिस  तथा  सेना  पर  तो  बहुत  सारा  व्यय  होता

 ही

 है  ।  हम  खाद्यान्नो ंके  लिये  सहायता देते  ही  हैं
 ।

 यदि  हम  इस  पर  भी  उतना  ही  खच  करें
 जितना

 सेना

 शादी  पर  करते  हैं  तो  यह  खर्च  बहुत  श्रमिक  बढ़  जायेगा  |

 हमने  सीमान्त  शहरीकरण  में  खाद्यान्नों
 के  दाम  सस्ते  करने  के  लिये  सहायता  देने  में  लाखों

 रुपये  खर्च  किये  हैं  ।  पुलिस  तथा  सेना जो  वहां  काम  करती  है  वह  हमें  अवश्य  ही  मंहगी  पड़ती  है  ।
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 [  श्री  जवाहरलाल  नेहर ू|

 हम  वहां  ग्राम  रक्षा  दल  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं--विशेषकर  नये  नागा  दौर  तुएनसांग  डिवीजन

 में  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ताकि  स्थानीय  लोग  ही  रक्षा  कार्य  करें  ।  ये  लोग  पुलिस  वाले  नहीं  बल्कि

 ये  रचनात्मक  कामों के  प्रतिष्ठित  रक्षा का  कार्य  भी  करते  रहेंगे  ।

 व०  प०  नायर  खाद्य  मंत्रालय  की  मांगों के  बारे  में  श्री  तंगामणि कं

 कठौती
 प्रस्ताव  संख्या  ४१  की  कौर

 सभा
 का

 ध्यान  भ्र कर्षित  कराना  चाहता हूं  |  उसम  कहा  गया

 है  कि  केरल  तथा  मद्रास  में  चावल  का  पर्याप्त  संभरण  नहीं हो  सका  ।

 सरकार ने  बम्बई  तथा  मद्रास  में प्रनाज के के  संभरण  का  उत्तरदायित्व  ले
 रखा  है  |

 केरल  राज्य  की  श्राबादी भी भी  इन  तीनों  नगरों  के  बराबर  होगी  ।  यदि  सरकार
 काल  को  सहायता

 दे  तो  वह  काम  उससे  ज्यादा  आसान  होगा  ।

 जानते  ही  हैं  कि  केरल  में  ५०  प्रतिदिन  खाद्यान्नों  का  प्रभाव  हैं  ।  इसका  यह  श्रभिषप्राय

 नहीं कि  केरल  के  कृषक  निकम्मे  हैं  बल्कि  वास्तविक  कारण तो  यह  है  कि  नकद  फसलें  वहां  पैदा  की

 रही हैं  ।

 श्रीमान  वहां पर  काली  तथा  जंजीर  इत्यादि  का  उत्पादन  होता है  जोकि

 हमारे देश  को  बहुत  लाभदायक हैं  ।  वहां  से  हम  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  दर्जन कर  सकते  हैं  ।

 वैसे तो  वहां  रबड़  की  बजाये  चावल भी  पैदा  किया जा  सकता  है  किन्तु इससे  देश  को  हानि
 होगी  ।

 पंचवर्षीय  योजना  में  भी  केरल  को  उपयुक्त  भाग  नहीं  मिला  है  ।  कभी  तक  वहां  बेकारी  है
 रोक  सब

 से

 ज्यादा  बेकारी  है  |

 नवयुवक  खाद्य  मंत्री  नें  तो  प्राय  केरल  के  खाद्य  मंत्री  की  बातों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  किन्तु

 श्रीमान्‌  तथ्य  तो  यह  है  कि इस  सहायता का  fade हक  तो  केरल को  wa  सरकार ने  कहा  है

 कि  केरल  सरकार  खुले  बाजार  से  ही  खरीद  ले  ।  वहां तो  सहायता  प्राप्त  वस्तुभ्नों  से  कहीं

 अधिक  धन  हम  को  देना  होगा  |  बाजारों  में  तो  गैर-सरकारी  व्यापारियों  का  प्रभुत्व  है  ।  .  ये  सट्टेबाज  व्यापारी

 उसी  समय  तो  अपने  घर  भर  लेत ेहैं  जबकि  लोग  we  मरने  लगते  हैं  ।  ga  ara  are  face

 रोक  नहीं  सकते  ।

 दूसरे  हमारे यहां  गेहूं  भी  नहीं  खाया  जा  सकता ?  केरल  को  खाद्य  सहायता  देने  क

 बारे में  भारत  सरकार
 को  अ्रधिकाधिक  विचार  करना  चाहिये ।  केरल  के  पास  धन  भी  तो  नहीं  है  ।

 सरकार को  चावल  कम  मूल्यों  पर  हमें  भेजना  चाहिये  |  हमारी  इच्छा  है  कि  सरकार  इस  मामले  में  अधिक

 सहानुभूति  से  काम  ले  ।

 इसके  पश्चात  में
 दंडकारण्य  योजना

 के  बारे में  कहना  चाहता  हुं  ।  हमें यह  देखना  चाहिये  कि

 सरकार
 इस  पर  १०  करोड़  रुपया  लगायेगी

 |  यह  ठीक है  किन्तु  पहले  यह  तो  देख  लो  कि  क्या यह

 ठीक  है  कि  पहली  इसी  प्रकार
 की

 समस्त  योजनायें  सफल  रही  हैं  या  नहीं  ।  हमें  गलतियां  दोहरानी  नहीं

 चाहिये  |  क्या  फरीदाबाद
 की

 योजना  सफल  रही  है
 ?

 श्री  हरचन्द  खन्ना
 में  इस  समय  तो  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  माननीय  सदस्य  नें

 फरीदाबाद
 क

 सम्बन्ध  में  बहुत  से  प्रश्न  दिये  हैं  मुझे  उनकी  प्रतियां  कभी-प्रभी  मिली  उनका  कटौती

 प्रस्ताव
 भी

 दंडकारण्य  योजना के  बारे  में  है  ।  उनके  उत्तरों  करात  ही  उनका  कुछ  कहना  ठीक
 ~

 रहेगा  |
 ee  .  आआ  णणणणणणणण

 मूल  wast में  ।
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 गांवों do  Go  नायर  :  मैं  सामान्य  बातों  का Sr  ह द  उल्लेख  कर रहा हूं  ।  वेसे  मेरे  नाम  में  तो  केवल  एक
 कटौती  प्रस्ताव  है  ।

 महोदय  :  जब  दंडकारण्य  योजना के  बारे  में  आपका  कटौती  प्रस्ताव है  तो  फिर

 इतनी  भ्राता  कसे  दी  जा  सकती  है  ।

 पांचवे ंदें  प०  नायर
 :  मैं

 तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  योजना  आरंभ करने  से  पूर्वे  हमें  पहली  योजनाओं

 से  शिक्षा  ले  लेनी  चाहियें  ।

 wea  महोदय  :  यह  योजना गत  बजट  के  समय की
 ar
 el

 ||
 यह  तो  भ्रनुपूरक मांग  है

 इसके  सम्बन्ध  में  wae  बात-चीत  नहीं हो  सकती  ।

 श्री त ०
 To  नायर :  यह  बात  नहीं

 कि  मैं
 दंडकारण्य  योजना  का  विरोध  कर  रहा  हूँ

 बल्कि
 मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  पहली  बातों  से  दिक्षा

 मैं  केवल  यही  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  विचार करें  कि  क्या  वे  सब  कुछ

 ही  ठीक  कर  रहे  हैं  या  नहीं  |

 उन
 उद्योगों  के  सलाहकारों  के

 बारे
 में

 क्या  हुमा सरका रन ।  सरकार  ने
 सात

 या
 उद्योगों

 को
 आरंभ

 किया
 है

 कौर
 उन  पर  सरकारी धन  भी  व्यय  किया  जा  रहा  है

 ?  वास्तव में  सब  बातें  गलत  ढंग  से
 की  जाती हैं  ।

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  प्रौद्योगिक  सलाहकार  भी  तो  एक  भूतपूर्व  राजनयिक  हैं  ।

 चाहे  कोई  किसी  काम  को  जाने  या  न  जानें  उसे  वहां  लगा  दिया  जाता  है  ।

 श्री  हरचन्द खन्ना  :  हमारे  पदाधिकारियों  के  प्रति  इस  प्रकार  कहना  अनुचित  है  ।  माननीय

 सदस्य  को  जानना  चाहिये
 कि

 मैं
 सारे  आदेश  देता हूं

 अर  सबका  उत्तरदायित्व  लेता हूं
 ।  माननीय

 सदस्य  कहते  हैं  कि  पदाधिकारी  मेरी  भ्र नप स्थिति  का  लाभ  उठाते  हैं  ।  मुझे  इस  पर  आपत्ति  है  ।

 पुन्नी  पर  नायर  :  मुझे  कया  पता  कि  उन्हें  सब  पता  है  या  नहीं  ।  तीन-चार  वर्षों  में  फरीदाबाद

 में  क्या  gat ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  दंडकारण्य  के  बारे  में  ही

 श्री  त्०  प०  नायर  :  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  सरकार  श्री  सावधानी से  काम  करे  ।  वह  गलतियां

 न  दुहराये
 जो

 पहले
 की

 जा  चुकी  हैं
 ।

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 किसी  योजना  की  वांछनीयता  पर

 चर्चा  की  अनुमति  तभी  दी  जा  सकती  है  जबकि  योजना  नये  सिरे  से  ही  सभा
 के

 समक्ष  भराये  ।  मांग  संख्या

 १२५,  पृष्ठ  ६६  पर  मैं यह  देख  रहा  हूं  कि  यह  रकम नई  सेवा  के  लिये  मुझे  यही  धारणा  थी

 कि  यह  पुरानी  योजना  है  ।  नयी  मदों  पर  सारी  चर्चा
 की

 प्राज्ञा  दूंगा  Revo F TF FA oT से  पूर्व  इन  पर

 पूरी  चर्चा  होती थी  ।  उसके  cea  मैंने  सुझाव दिया  था  कि  इन  चीजों  के  ज्ञापन  रखे  जाने  चाहियें

 ताकि  सदस्यों को  इनकी  वांछनीयता  का  पता  लग  सके  ।  नयी  योजनाओं  पर  सदस्यों को  अवसर  देना

 पडेगा ।  खैर  इस  सम्बन्ध  में  बजट  के  समय  मैं  चर्चा  का  पूरा  अवसर  दूंगा  ।  wa  समय कम  है  ।

 श्री वें | ह ५  बू ०  नायर  :  जैसे  श्रीमान  की  इच्छा  ।  मैं  बाद  में  बोल  लूंगा  |

 मूल  wat  ।
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 महोदय
 :

 मेरा  सुझाव  है
 कि

 इन
 योजनाओं

 शादी  पर
 प्राक्कलन

 समिति  भी  विचार
 करे  ।

 श्री  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  पूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  मैंने
 दो

 कटौती

 प्रस्ताव रखे  हैं  का  सम्बन्ध  विदेशी  मेहमानों के  दिल्‍ली  में  जानें पर  जो  अधिक  व्यय  होता  है

 उससे है  ।

 oat  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध में  जो  भी  स्पष्टीकरण  दिया  उससे  कम  से  कम  मेरा

 संतोष  नहीं  ear  ।  यह  कटौती  प्रस्ताव  रखा  गया  है  केवल  इसलिये  नहीं
 कि

 इसका  उद्देश्य  बढ़े

 हुए  ख़र्च  की झरो
 सरकार  का  ध्यान  दिलाना है  ।  जो  भी  उसके  बारे

 में  कहा  गया  है  उससे  इस
 प्रकार

 के  स्वागत  सत्कारों  की  व्यवस्था  किस  ढंग  से  की  जानी  चाहिये  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  उत्तर  नहीं

 मिला है  ।  केवल  अफगानिस्तान  के  शाह  के  आगमन के  अवसर  पर  ही  नहीं  अपितु जब  ईरान  के  शाह

 आये  थे  उस  समय  भी  लाल  किले  के  समारोह  में  बड़ी  भ्र व्यवस्था  अनुशासनहीनता रही  शौर

 केवल  यह  कह  देने  मात्र  से  कि  लाल  किले  के  समारोह  का  श्रायोजन  दिल्‍ली  की  नगरपालिका  करती

 केन्द्रीय  सरकार  उसके  उत्तरदायित्व  से  बच  नहीं  सकती  ।  दिल्‍ली
 की

 नगरपालिका  भी  समारोह  करने

 के  लिये  केन्द्र  से  अनुदान  मांगती  है  कौर  सरकार  पार्लियामेंट  से  उसकी  मांग  प्रस्तुत  करती  है
 ।

 मैँ  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  आवश्यक है  कि  दिल्‍ली  की  नगरपालिका प्रत्येक  विदेशी  मेहमान का

 पत्र  मेंट  करके  ही  स्वागत करें  ?  जब  भी  कोई  मेहमान  ल» थ  हम  उनका  स्वागत  करें यह  स्वाभाविक

 है  ।  अ्रतिथि  सत्कार  की  हमारी  पुरानी  परम्परा  है  ।

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  स्वाभाविक  ही  नहीं  बल्कि

 आवश्यक  भी  हैं  ।

 श्री  वाजपेयी  :  आवश्यकता  से  स्वभाव  अधिक  बलवान  होता  है  ।  जो  स्वाभाविक  चीज़  होती  है

 वह  स्वभाव  वश  श्राप  प्रन्दर से  ग्रा  जाती  है  नौ  प्रकट  हो  जाती  है  जबकि  श्रावश्यकता  में  एक

 बाहर से  लाने  की  भावना  प्रकट  होती  है  अपनें  मेह  मानों  का  स्वागत  करना  यह  हम  भारतीयों  के

 स्वभाव में  है q  ०

 श्री  do  चले  शर्मा  श्राप  उसको  प्रपोज़  कर  रहें  हैं  ।

 शशि  वाजपेयी
 :

 मैं  उसको  प्रपोज  नहीं
 कर

 रहा  शर्मा  जी
 |

 जरा  ध्यान  से  सुनिये
 ।

 मैँ  यह  निवेदन

 कर  रहा  हूं  कि  स्वागत  का  हमारा  एक  स्तर  होना  चाहिये  जो  हमारी  are की  स्थिति  कौर  पुरानी

 परम्पराओं के  अ्रनुकूल  हो  ।  दिल्ली  नगरपालिका  मानपत्र  भेट  करे  कौर  उसी  से  स्वागत  या  दिल्‍ली

 दरवाज़े  पर  बिजलियां  जगमगा  कर  झा सफ़  पाक॑  के  एक-एक  पत्ते  पर  एक-एक  लट्टू  लगा
 कर

 अगर  हम  समझते  हैं
 कि

 स्वागत  सत्कार  का  हमारा  पुरा  हो  गया  तो  यह  ठीक  नहीं  है  पौर मैं  उसे

 स्वीकार करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  ।  राज  का  हमारा  स्वागत भी  पंचवर्षीय  योजना की  सफलता

 के  लिये  हम  देश  में  त्याग  दौर  बलिदान  का
 जो

 वातावरण  उत्पन्न  करना  चाहतें उसके  अनुकूल  होना

 चाहिये
 |

 उससे  शान  कौर  शौक़त  टपकती  है  कौर  भ्रमर  श्राम  भ्रामक  को  ऐसा  अनुभव  होता  है
 कि

 इन
 स्वागत ों

 के  बिना  भी  हम  अपने  भ्र तिथि  के  प्रति  प्रेम  प्रकट  कर  सकतें  थे  तो  मैं  समझता  हुं  कि  इन

 स्वागत ों  के  ढांचे  में
 a

 उसके  तौर  तरीक़े  में  कुछ  परिवर्तन  होना  चाहिये  ।

 अभी  राष्ट्रपति  हो०  ara  थे
 ।

 उनको  बिठाने  के  लिये  लाल  किले  में  सोने  चांदी  से  मढ़ी  हुई  कुर्सी

 रख
 दी  गई  ।

 डा०  हो०  ने  उस  कुर्सी

 fir  अंग्रेजी  में  ।
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 ने
 उनकी  सराहना  की

 ।
 वह  तो  उस  कुर्सी  पर  नहीं  बैठे

 ।
 लेकिन  जहां  उनका  सम्मान  बढ़  गया  वहां  जित

 लोगों  ने  उनके  बैठने  के  लिये  सोने  भ्र  चांदी  की  कुर्सी  रखी  उनके  चेहरों  पर  हवाइयां  उड़ने  लगीं
 ।

 क्या  यह  आवश्यक  है  कि  निर्धन  देश  विदेशी  मेहमानों  के  स्वागत  के  लिये  उसी  शान  व  शौक़त  का  तरीका

 अपनाये  जो  कभी  नई  दिल्‍ली  में  खास  स्थिति  में  अ्रपनाये  जाते  रहे  हैं  ।  इतिहास  बदल  गया  है  ।

 तंत्र
 का  स्थान  लोकतंत्र ने  ले  लिया  मगर  यह  ॒  तौर-तरीका भ्र भी  वही  बना  gar  है  ।  विदेशी  मेहमानों

 का  स्वागत  सरलता से  होना  सादगी  से  होना  चाहिये ।  उनके  स्वागत ों में  प्यार  देश  नवनिर्माण

 की  लड़ाई लड़  रहा है  यह  यह  प्रकट  तो  मैं  समझता  हूं  वे  alas  प्रभावित  हो  कर  जायेंगे

 बजाय
 इसके  कि  उनको  ag  दिखाया  जाय  कि  पेड़ों  की  पत्तियों  पर  तो  लट्टू  लगें  हुए  मगर

 उनकी

 छाया  में  जो  लोग  लेटे  हैं  उनके  पास  जाड़े  के  मौसम  में  प्रौढे  के  लिये  भी  कपड़े  नहीं  हैं  ।  थरथरा  गरीबी

 को  छिपाता  है  इसलिये  भ्रंघेरा  नई  दिल्‍ली  में  अच्छा  लगता  कौर  जब  कभी  विदेशी  मेहमान  के  स्वागत

 में  उस  भ्रंघेरे  की  जगह  बिजलियां  जगमगाने लगती  हैं  तो  हमारी  निर्धनता  मानों  हमारी  ही  हंसी

 उड़ाने लगती  है  ।  जो  भी  स्वागत  के  तरीके  इस  कटौती  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  उन  तरीकों की  सरकार

 का  ध्यान  खींचना है  ।

 छोटे-छोटे  बच्चे  प्रदर्शन  कू  लिये  लाये  जाते  हैं  ।  वे  कसरत  के  खेल  दिखायें  यह  बहुत  है  |

 मगर  इस  बार  मैंने  देखा  कि  जब  डा०  हो ०  यहां  तो  शक्र  बस्ती  से  जो  बच्चे  लायें  उन्हें छ

 बजे  इकट्ठा  कर  लिया  गया  था  भर  बजे  प्रदर्शन  किया  जाना  था  ।  उन  बच्चों  को  पानी  पिलाने भ्र ौर

 जलपान की  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।  शारीरिक  प्रदर्शन  हों  लेकिन  उनके  साथ  सुविधायें  नहीं

 होनी  चाहियें ।  प्रौढ़  जो  हमारे  साधन की  सीमायें  हैं  उनके  प्रसार  इस  प्रकार  के  प्रायोजन किये  जाने

 चाहियें  ।  पालियामेंट के  मेम्बर  a  अपने  भाषण  की  एक  प्रति  भर  मांगें तो  उनसे  कहा  जाता  है

 कि  सरकार  खर्चे  में  कमी  कर  रही  है  ।  लेकिन  मैंने  देखा  कि  दिल्‍ली  के  लाल  किले  में  जो

 पत्र  भेंट  किये  जाते  हैं  उन  सैंकड़ों  मान  पत्रों  के  बंडल  के  बंडल  लाल  किले  के  पास  जामा  मस्जिद  में

 जो
 रही  की  दूकानें  हैं  उनमें  भरे  हैं  ।  वे  रही  में  बेचे  जाते  हैं  ।  स्पष्ट  है  कि  हम  इसमें  बचत  कर  सकते हैं  ।

 श्री  सेर चन्द  खन्ना  आप  जामा  मस्जिद  में  क्या  कर  रहे  थे  ?

 वाजपेयी  :  जो  जामा  मस्जिद  देश  में  मैं  उसमें  भी  जा  सकता  हुं  ।

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  बात  है

 श्री  वाजपयी :  यह  तो  ठीक  है  कि  हम  इस  प्रकार  के  विदेशी  सम्पर्क  स्थापित  करें  wie  जो  भी

 मेहमान  हैं  उनका  हृदय  से  स्वागत
 लेकिन  हृदय  का

 प्रेम  प्रकट करने  के  लिये  बहुत  बड़ा  खर्चा
 किया

 जाय  यह  आवश्यक  नहीं
 है

 ।  मैं  समझता  हूं
 कि

 सरकार
 को  इस

 सम्बन्ध  में  विस्तृत  रूप  से  विचार
 करना  चाहिये  और  अपने  क्षमता  पर  देश के  नवनिर्माण  की  आवश्यकता को  ध्यान में  रख

 कर  इन  स्वागत  समारोहों में  किस  प्रकार  का  परिवर्तन या  संशोधन  किया  जा  सकता  है  इसका  विचार

 करना  चाहिये  ।

 एक  कौर  बात  की  तरफ  मैंने  प्रिये  कटौती  प्रस्ताव  के  द्वारा  सरकार  का  ध्यान  भ्राकृष्ट  किया  है  ।

 वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  ५  रु०  की  वृद्धि  मिली  है  ।  यह  विधि  ऋ

 की  परिस्थिति को  देखते
 बढ़ती

 हुई  मंहगाई  कौर  बढ़ते  हुए  टैक्सों के  बोझ  को  देखते  श्रपर्यात

 किन्तु इस  प्रशन  का  एक  पहलू a
 भी  alfa  कमंचारियों  को  तो  अन्तरिम  सहायता

 मिल  किन्तु  जो  राज्यों  के  कर्मचारी  हैं  उनको  तक  कुछ  नहीं  मिला  ।  श्रीलंका  नगरो ंमें  जहां  केन्द्र

 और  राज्य  कर्मचारी  एक  साथ  काम  करते  जहां  चीजों  के  दाम  भी  एक  अन्य  प्रकार के  खर्चे  भी
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 एक  से  हैं IG)  वहां  राज्य  कर्मचारियों  को  जितना  wer  मिलता है  वह  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  बराबर

 नहीं है  ।  नगर  मैं  दूसरे  शब्दों
 में  कहूं तो  राज्य  कर्मचारियों

 को  कम
 भत्ता  मिलता है  ।  सरकार  के

 पास  धन  की  कमी  है  इसलिये  केवल  केन्द्रीय  कर्मचारियों की  वेतन  वृद्धि की  जाये  कौर  राज्य के

 चारियों  को  उससे  वंचित  रखा  यह  ठीक  नहीं  है  ।  भेदभाव  की दृष्टि  से  भी  कौर  सभी
 कर्मचारियों

 में
 समान

 रूप  से  अपने  श  के  प्रति  निष्ठा
 उत्पन्न  करने

 की  दृष्टि से
 भी  इस  प्रकार  का

 प्रबन्ध

 किया जाना  चाहिये  कि  जो  भी  अन्तरिम  सहायता  मिली  है  उसको  बढ़ाया  जाये  प्रौर  राज्य  कर्मचारी

 भी  उससे  लाभ  उठा  सकें  इसके लिये  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्न  राज्य  सरकारों को  जो  मदद  चाहिये

 वह  मदद  दे  ।  श्रगर  हमने  एक  स्थान  पर  सहायता  कार्य  बढ़ाना  शुरू  कर  मंहगाई  भत्ता  या

 अन्तरिम  सहायता  बढ़ा  दी  गई  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  दूसरी  शोर भी  मांग  खड़ी  राज्यों

 के  कर्मचारी भी  ऐसी  मांग  पर  जोर  दें  ।  वे  कोई  गलत  कदम  न  ऐसे  तत्वों  के  हाथ  में  न  पड़  जायें

 जिनमें  उन्हें  नहीं  पड़ना  इसलिये  यह  आवश्यक है  कि  केन्द्रीय  सरकार  जो  राज्यों  के  कर्मचारी

 हैं  उनकी  मांगों पर  भी  विचार  करें  ।  जब  तक
 वेतन  आयोग

 की  पूरी  रिपोर्ट  नहीं  श्राती तब  तक  जो
 भी  भ्रन्तरिम  सहायता दी  गई  है  उसको  किस  तरह  से  बढ़ाया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  भी

 ध्यान  दिया  जाये  |

 खान  तथा  ईंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 श्रीमान्‌  मेरे  मंत्रालय के  सम्बन्ध  में

 भी दो  एक  बातें  कहीं  गई  हैं  तथा  में  भी  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कहुंगा  |

 बम्बई  के  प्रतिनिधि  श्री  नाशिर  भरूचा  ने  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाये  जाने  वाले  इस्पात

 कारखानों
 के

 प्राक्कलन  क्या  हैं  ।  इस  मामले
 पर

 इस  सभा  में  अनेक  बार  चर्चा  हो  चुकी  है
 ।

 गत  वर्ष  भी
 व्योरात्मक  चर्चा  इस  सम्बन्ध  में  हो  गई  थी  ।  इस  पर  नवीनतम  जानकारी कई  बार  दी  जा  चुकी  है  ॥

 यह  तो  मामला  बड़ा  लम्बा  हो  जायेगा  कि  यदि  बार-बार  मुझे  इसी  प्रकार  जानकारी देनी  पड़े  ।

 जो  बात  इस  सम्बन्ध  में  सब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  वह  यह  है  कि  तीनों  इस्पात  कारखानों  की

 स्थिति  तुलनात्मक  नहीं  है
 ।

 कई  मामलों
 में

 टेंडर  मांगे  गये  थे  frag  तथा  दुर्गापुर  की  मशीनों  के  बारे

 में  बातचीत  से  fea  किया  गया  था  ।  इनमें नई  चीजें  समय-समय पर  बढ़ा दी  जाती  |: ब ल  इन
 सब

 बातों के  कारण  समय-समय पर  प्राक्कलन  बदलते  रहते  हैं  ।

 जहां  तक  सिविल  कार्य  का  सम्बन्ध है  उसे  भी  तो  कारखाने के  बीच  में  ही  करना  पड़ता

 है  ।  रूरकेला  तथा  भिलाई  में  यह  काम  टेंडरों  के  arene  पर  किया  गया  है  ।  उससे  जरा  यह  हो  जाता  है

 कि  हम  अधिक  व्यय  नहीं  कर  रहे
 ।

 श्रमिक  महत्व  तो  इसी  बुनियादी  बात  का  है
 ।

 इस  बात  पर  हिन्दुस्तान

 इस्पात  लिमिटेड  कई  बार  बातचीत  कर  चुकी  है  कौर  ध्यान  लगा
 तार

 रखा  जा  रहा  है
 ।

 ५, ० ०,  बि  =~
 जैसे  ही  प्राक्कलन  तैयार हो  जायेंगे  मैं  सभा  में  उन्हें  दूंगा  |  संभवतया  इस  काम  में  दो  महीने  लगें

 ।

 मैं  उनके  साथ  ही  परिवर्तनों  की  सारी  व्याख्या भी  दूंगा  ।  इस  समय  मैँ  केवल  यही  कह

 सकता  हूं  ।

 मैं  यह  नहीं  कह  सकता
 कि

 उनमें
 परिवर्तन  न

 होगा
 ।

 अनुमान  भ्राखिर  अनुमान है  प्रापक

 विक  आंकड़े
 देखने  चाहियें ।  वास्तविक  महत्व  अनुमानों  का  नहीं है  ।

 मैं  भी  यह  समझता  हूं  कि  हमें  यह  पता  लग  जाना  चाहिये  कि  हमारी  वास्तविक  स्थिति  क्या

 है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता हूं  कि  हम  आवश्यकता से  अधिक  भुगतान नहीं  कर  रहे
 a  | Q

 फि म्रंग्रेजी
 में

 ।.
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 यह  बात  ठीक  है  कि  अनुमान  भी  गलत
 न

 हों
 ।

 वास्तविकता
 के

 भ्रत्यधिक  निकट  हों
 ।

 किन्तु

 वास्तव  में  यह  काम  ही  दूसरे  प्रकार  का  होता  है  ।  गत  भी  कई  मदों  की  वृद्धि  कर  दी  गयी  थी  ।  इसके

 प्राकृतिक  रूप  से  मूल  अनुमानों  में  परिवहन  होगा
 |

 उप-उत्पादों  को  ठीक  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिये  भी  यह  कई  बार  शभ्रावस्यक हो  जाता  है

 हम  इधर  उधर  कुछ  बातों  को  बढ़ायें  ।

 उन  पर  पहले  क्यों  विचार  न  किया  गया  | श्री  नौशीर  भरूचा  खानदेश

 स्वर्ण  सिह
 :  विचार  तो  किया गया  था  किन्तु  मूल  बजट में  उन्हें  नहीं  रखा  गया

 था  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  वह  क्या  तक दे रहे हैं । मूल रहे  हैं  ।  मूल  बात  तो  यह  है  कि  ये  परिवर्तन  ठीक  हैं  नहीं  1

 वह  मेरे  विरुद्ध  कया  तर्क॑  देना  चाहते  हैं  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  ।  इस  तरह  के  का  कोई

 नहीं
 ।

 मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  इस
 मामले

 का  सम्बन्ध  है  हिन्दुस्तान स्टील  )

 लिमिटेड इस  ae  ध्यान दे  रही  है  कौर मैं  प्रारम्भ  में  ही  सभा को  इस  बारे में  बता  दूंगा

 दूसरी  बात  रूरकेला में  पराये  हुए  विस्थापित  लोगों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  मित्र  श्री  पाणिग्रहण

 ने  उठाई  है  ।  उड़ीसा  सरकार ने  विस्थापित  लोगों  को  प्रतिकर देने  श्र  बसाने का  पूरा  उत्तरदायित्व

 लिया था

 जहां  तक  राशि  का  सम्बन्ध  है  केन्द्रीय  सरकार  इस्पात  निगम  के  द्वारा  वह  राशि  उड़ीसा

 को  देती  रही  है  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 किन्तु  प्रतिकर  की  राशि  के  निर्धारण  कौर  भुगतान  विस्थापित  लोगों  को  बसाने  के  अत्यंत
 c

 ac  कठिन  कार्य को  उड़ीसा  सरकार  ने  भली  प्रकार  किया है  क्योंकि  वह  स्थानीय  स्थिति  को

 भली  प्रकार  जानती है  कौर  इस  समस्या  को  अधिक  संतोषजनक  ढंग  से  हल  कर  सकती  है  ।

 राज्य  सरकार ने  उनके  कामों  शादी  के  लिये  जो क्षतिपूर्ति दी  है  वह  लगभग

 ७५
 लाख  रुपये  है

 ।
 उड़ीसा  सरकार का  झीरपानी  कौर  जेल दा  में  दो  पुनर्वास  बस्तियां  बसाने

 का  विचार  है
 ।

 गत  वर्ष  के  अन्त  तक  विस्थापितों  को  इन  बस्तियों  में  लगभग  2, &00  जगहें दी  गई

 ३६७  विस्थापित  परिवारों  में
 से  ३३८  परिवारों  को  जगहें  दी  जा  चुकी  हैं  ।  यह  भी  पता  लगा  है

 कि  इन  पुनर्वास  बस्तियों  में  सड़कें  जल  सहकारी  बढ़ई  के  काम  का  स्कूल  कौर

 ग्रामों  केन्द्र  बताने  का  भी  उपबंध  किया गया  है

 लगभग  fal 4; goo  स्वस्थ्य  लोगों  में  से  ३,८००  लोगों  को  इस्पात  परियोजनाओं लगभग  2,000:

 को  हिन्दुस्तान  इस्पात  निगम  में  ग्रोवर  ग्न्य  २,८०० लोगों  को  ठेकेदारों के  पास  काम  मिल  गया है  ।

 इस  प्रश्न  का  संतोषजनक
 हल  ढूंढने  के  लिये  क्योंकि  इसमें  मानवसुलभ  सहानुभूति  उपेक्षित

 है  सभा में  सभी  राजनैतिक  दलों  के  सदस्यों  ने  चिंता  प्रकट  की  है  कि  जब  किसी  परियोजना  में

 से  विस्थापित  लोगों  को
 निकाला  जायेगा  तो  उनका  क्या  बनेगा  किन्तु  ज्यों-ज्यों  हमारा ard

 विभिन्न
 विकास  कार्यों

 के  लिये  कारखानों की  स्थापना  भ्र ौर  प्राय  प्रयोजनों के  लिये  भूमि  भ्र जेन

 की  Ara होगी  ।  ऐसी  स्थिति में  विस्थापन  स्वाभाविक  है  और  इस  प्रकार  के  मामलों  में  केवल

 यही  किया  जा  सकता  है  कि  स्थानीय  सरकार के  साथ  परामर्श  कौर  उसके  सहयोग से  समस्या  का

 जनक  हल  ढूंढा  जाये
 समय-समय  पर  सरकार ने  इसी  साधन  को  भ्र पना या है  ।

 frat  प्रंग्रेजी  में
 ।
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 |  सरदार  स्वर्ण  सिंह  ]

 मुझे  यह  विदित  है  कि  विस्थापित  लोगों  को  चाहे  उनके  कुएं  शादी  के  लिये

 भी  उदारतापूर्वक  उचित  प्रतिकर  दिया  जाये  उसमें  मानव  जीवन  सम्बन्धी  कठिनाई  बनी  रहेगी

 और  उस  समस्या को  सुलझाने  का  सर्वोत्तम  ढंग  यह  है  कि  या  तो  वहां  बनाई
 जाने  वाली  परियोजना

 में  ही  उन्हें  काम  दिया  जाये  अथवा  परियोजना से  उत्पन्न  होने  वाले  कारोबार  से
 लाभ  उठाने  का

 उन्हें  पूर्ण  waar  दिया  जाये

 मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  जहां  तक  इस्पात  के
 तीन  कारखानों  का

 सम्बन्ध
 है  केन्द्रीय  सरकार

 और  राज्य  सरकारें  इस  भोर  पूरा  ध्यान  दे  रही हैं  उचित  रूप  से  जो  कुछ
 भी

 किया  जा  सकता

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  के  मामले  में  पूर्ण  संतोष  न  होना  स्वाभाविक ही  है

 खान  तथा  ईधन  मंत्रालय  के  अधीन  खान  विभाग  के  सम्बन्ध  में  एक  दो  महत्वपूर्ण  बातों

 के  उल्लेख  की  श्रावस्यकता है  ।  यह  श्रालोचना की  गई  है  कि  खानों  के  भारतीय  विभाग को  कार्य  संचालन

 के
 लिये  पर्याप्त

 निधि
 नहीं  दी  गई  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसका  क्या  उत्तर  दूं

 ।
 मैं  समझता  हूं

 कि
 निधि

 झ्रावंटन  के  प्रभारी  मंत्रालय  के  मांगों  को  बहुत  ध्यानपूर्वक  छांटना  पड़ता  है  कौर  जहां  तक  खान  विभाग

 का  सम्बन्ध है  उसे  कुछ  श्र  निधि  मिलती  तो  अच्छा  होता  ।  किन्तु  सभी  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान

 में  रखते हुए  हमें  जो  कुछ  मिला  है  उसी  से  संतुष्ट  रहना  पड़ता  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  उपलब्ध
 राशि  का

 उचित  ढंग  से  किया  जायेगा  ताकि  उससे  अ्रधिकाधिक  wee  परिणाम  निकलें  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  खनिज  संसाधनों  की  खोज  के  सम्बन्ध  में  प्रिक  पर्याप्त

 प्रयत्न नहीं  किये  गये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  भारत के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग
 ने

 राज्य पों  के

 एकीकरण  के  बाद  से  उड़ीसा  में  काफी  काम  किया  है  ।  यह  बात  सर्वविदित  है  कि  उड़ीसा  राज्य  के  क्षेत्राधिकार

 में  बहुत-सी  पुरानी  भारतीय  रियासतें  पुरानी  रियासतों  में  खनन  कार्य
 wea  खानें  खोजने

 के  लिये  अधिक  काम  नहीं  किया  जाता  था  i  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  विशेष  कार्यवाही  की

 और  अरन्य  राज्यों  की  अ्रपेक्षा  इस  राज्य  की  अ्रधिक  ध्यान  दिया  ।

 जहां तक  उड़ीसा  के  लोह  वयस्क  का  सम्बन्ध  है  वहां  से  हिन्दुस्तान  स्टील  समवाय के  लिये

 aga  खनन  लिया  जा  चुका  है  ।  कौर  यदि  जापान  के  साथ  होने  वाली  वार्ता  के  फलस्वरूप  कोई  करार

 हो  जाये  तो  निर्यात  के  लिये  भी  इसਂ  राज्य  से  बहुत  लोह  वयस्क  लिया  जायेगा  ।

 अन्त  में  श्री  भगत
 ia  की

 बात
 का  उत्तर  देते  हुए मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  जहां  तक

 सारे

 देश का  भूतत्व  सम्बन्धी  मानचित्र  तैयार  करने  का  प्रश्न  है  मुझे  स्वयं  उसका  बहुत  ध्यान
 है

 |

 हमने  हाल  ही  में  हिसाब  लगाया  था  कि  इस  आवश्यक  कार्य  के  लिये  कितना  प्रयत्न  करना  पड़ेगा  ।

 तक  भारत  का भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग
 ने

 देश
 के  मानचित्र में  लिये  जाने  वालें  कुल  क्षेत्र  में

 से लगभग

 एक-चौथाई  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कर  लिया  है  ।  कम  काम  होने  का  कारण  यह  है  कि  हमारे  पास  प्रशिक्षित

 कर्मचारी  कम  हैं  |

 भारत के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  निदेशालय
 ने  जो  हाल ही  में  अनुमान  लगाया है  उसके  अनुसार

 काम  को  पूरा  करने  में
 १००  भूतत्ववरेत्ताश्ं को  २०  वर्ष  लगेंगे  ।  यह  अच्छा कार्य  है  कौर  होना भी

 चाहिये  किन्तु  इसमें  समय  लगता  है  ।  मैं  सभा  यह  श्राइवासन  दिलाता  हूं  कि  इस  कार्य
 के

 लियें

 अपेक्षित  कर्मचारी  ढूंढने  शौर  संसाधन  हटाने  का  भरसक  प्रयत्न  क्या  जा
 रहा  है  |

 इन  शब्दों सहित  में
 इस  मंत्रालय के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किये  गये  दो  प्रस्तावों का  विरोध

 करता हूं  ।
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 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  :  मांग
 संख्या  ४६,  ११७  झ्र  ११८  खाद्य

 तथा  कृषि मंत्रालय के  सम्बन्ध  में  हैं  मांग  संख्या  ४६  भ्र ौर  ११७ के  सम्बन्ध में  सभा  में  कूछ  चर्चा

 हुई  है  ।

 मांग  संख्या  ११७,  32  १९५८  तक  की  कालावधि में  खाद्यान्नों के  कय  के  सम्बन्ध  भारों के

 भुगतान के  लिये  अ्रनुपूरक  मांग है  इस  सभा ने  १४६२२  करोड़
 रुपये  की  राशि  मंजूर  की

 थी  किन्तु  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  के  अनुसार  @aVg90  करोड़  रुपये  आवश्यकता  थी  ॥

 ३८४८  करोड़  के
 अतिरिक्त  व्यय

 की  आवश्यकता है

 सभा  के  किसी भी  भाग ने  इस  मांग का  तो  विरोध  नहीं  किया ।  अप्रत्यक्ष  रूप से

 इसका  सेन  ही  किया  गया  है  ।  श्री  भरूचा  ने  अपने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या १०  द्वारा  इस  श्र

 ध्यान  दिलाया  है  कि  रक्षित  खाद्यान्न  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  ।  उन्होंने  oa  भाषण  में  भी  इसी  बात

 पर  बल  दिया है  ।  परन्तु  मांग  से  ही  इस  बात  का  पता  लग जायेगा कि  जैसा श्री  wea  कहते हैं  वस्तुतः

 सरकार  इस  मामले  में  कदापि  संतुष्ट  नहीं  हैऔर  सरकार  ने  sd  वाली  स्थिति  का  मुकाबला  करने

 के  लिये  ठीक  समय  पर  का्येवाही  की  है  ।

 मेरे  पास  जो  तथ्य  हैं  उनसे  पता  लगता  है  कि  ee  Wig-Yr  के  प्राय-व्ययन  प्राक्कलन

 Peue  में  तैयार  किये  गये  थे  ।  उस  समय  यह  की  गई  थी  प्रतिमास  २  लाख टन  के  खाद्यान्न

 का  अरयात  करना  पड़ेगा  भ्र्थात्‌ वर्ष वर्ष  भर  में  २४  लाख  टन  का  रायात  होगा  ।  विनत  फरवरी/मार्चे,.

 १९५७  में  गेहूं  की  खपत  बढ़  गई  श्र  मूल्य  कम  होने  की  बजाय  बढ़ने  लगे  ।  अरत  फरवरी  में

 खाद्यान्न  भंडार  की  स्थिति  इतनी  खराब  हो  गई  कि  aga  कठिनाई  से  उसका  वितरण  हो  सका  |

 पहले  तो  इसलिये  कि  फरवरी/माचें  की-मी  कठिन  परिस्थिति  पुनः  पैदा  न  हो  कौर  दूसरे

 इसलिये  कि  सस्ते  अनाज  की  दुकानों  १र  काफी  अनाज  थ्या  जा  रक्षित  अनाज  की  काफी  मात्रा

 रखने के  हेतु  आयात  को  २५  से  ३०  लाख  टन  तक  बढ़ा देने  का  निश्चय  किया  गया  ।

 में  बृद्धि  कर  के  हमने  रक्षित  भंडार  काफी  बढ़ा  लिया है  कौर  बाजार
 में  इस  बात के  लिये  बहुत

 विश्वास बढ़  गया  कि  सरकार  खाद्य  संकट  को  मुकाबला  कर  सकती है  ।

 चावल
 के

 आयात
 में  कमी हुई  है  ।  हमने  मूल  राय-व्यस्क  प्राक्कलनों  में  यह  अपमान  लगाया  था

 कि  लगभग  ७  लाख  टन  चावल  श्रायात  करना  पड़ेंगी  किन्तु  हमने  Ves  लाख  टन  चावल  का  रायात

 किया  है  कौर  इसमें  we  करोड़  रुपये  की  बचत  हुई  है  ।

 हमें  आशा  थी  कि  हम  देवा  में  Qh  लाख  टन  खाद्यान्न  प्राप्त  कर  सकेंगे  किन्तु  हमने  ३  लाख

 टन  प्राप्त  किया है  ।  इन  भ्रमरों  के  कारण  मैने  प्रभी  बतायें  हैं  ।

 इस  समय  हमारे  पास  जो  रक्षित  भंडार  हैं  ते
 यद्यपि  बहुत  संतोषजनक  नहीं  किन्तु  जैसा  कि

 आंकड़ों  से
 पता  लगेगा

 वे  काफी  अच्छे  हैं  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों
 के

 पास  २५  लाख  टन

 निजाअ  और  ३२३  लाख  टन  चावल  रक्षित  इस  प्रकार  कूल  QV¥s  लाख
 टन

 रक्षित  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  कि  १  2e¥9  को  सरकार  के

 पास  2  लाख टन  से  भी  कम  अनाज  था  ।  उसे  हमने  बढ़ा  कर  १०  लाख  टन  से  भी  अ्रधिक  कर  लिया

 इसका  उल्लेख  कई  प्रद नों के  उत्तर  में  किया  जा  चुका  है  सरकार  की  नीति  के  रूप  में
 स्वी  कार

 किया  गया
 किं

 कम  से  कम  १०  लाख  टन

 प्रदान

 का  रक्षित  भंडार  सरकार  के
 पास

 होना  चाहिये  ।

 मूल  प्रंग्रेजी
 में  ।
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 अठ  Ho  थामस  |

 माननीय  सदस्यों  को  यह  भी  विदित  होगा  कि  १०  लाख  टन  का  रक्षित  भंडार  बनाए

 शौर  विशेषतः
 चावलों  का  भंडार  बनाने  में  बहुत  कठिनाइयां हैं

 ।  यह  अनाज
 या

 तो  श्रायात  किया

 जाता  है  azar  देश  से  ही  प्राप्त  किया  जाता है  |  जबकि  देश  की  विकासशील  बर्थ-व्यवस्था  में

 विकास  कार्यों  पर  बहुत  अधिक व्यय  हो  रहा  है  मोर  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  वहां  एक  कौर  तो  सावधानी से

 प्राप्त  करने  का  कार्य  करना  चाहिये  झौर  दूसरी  झ्रोर  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  रोकने  के  लिये  सरकारी  ग्र नाज़

 लोगों  को  देता  थी  चाहिये  ।

 बिदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  के  कारण  अधिक  खाद्यान्न  का  रायात  भी  नहीं  किया  जा  सकता  |

 खाद्यान्न  का  भंडार  बनाने
 में  देर  लगती है

 ।  किन्तु
 यह  श्रेय

 की
 बात  है  कि  सरकार  ने  निरन्तर  प्रयास

 द्वारा  यह  भंडार  बना  लिया  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  भी  बता  देना  चाहता  हुं  कि  हमने  PeyXe  के  पूर्वाद्ध  में  खाद्यान्न
 >

 श्रायात के लियें पक्के के  लिये  पक्के  करार  कर  लिये  हैं  र  वर्ष  ce 6  के  लिये  करार  कर  लिये  हैं  तथा  पी०  एल०

 Soo  में  से  बकाया  ६४६,०००  टन  कपास  के  लिये  नियत  निधि  को  भ्र नाज  में  लगाते  हुए
 ४  लाख

 Ro  लाख  डालर  पहले  कपास  के  लिये  रखे  गये  थे--पी  ०  एल०  ६६४ में  से  दोष  १४,००० टन  अनाज

 के  आयात  के  लिये  प्रबंध  किये  जा  चुके  हैं  ।
 कोलम्बो  योजना  के  अ्रन्तर्गत  १९४७  के  में  से

 शेष

 Ro
 ,

 ३,०००  टन  अनाज  का  श्रायात  करना  है  ।  हमने  १९५८ के  पूर्वाद्ध  में  कुल  १६  लाख
 टन  गेहूं  रायात

 करने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  बर्मा  के  साथ  भी  हमारा  करार  है  प्रौढ़  24a  के  करार  द्वारा  हम  वहां

 से  ५  लाख  टन  अनाज  प्रख्यात  करेंगे  |  रक्षित  भंडार  कौर  किये  जाने  वालें  आयात की  यह  स्थिति

 zl

 अब  मैं  मांग  संख्या
 ४६

 को  लेता  gt  यह  चालू  वित्तीय  ae  में  राजस्व  के  लेखे  का  समायोजन  करन

 के  लिये  भ्रनुपुरक  मांग  है  ।  श्री  wear  ने  कहा  है  कि  वे  यह  नहीं  समझ  सके  कि  यह  समायोजन कसे

 जा  रहा  है  ।  जो  गेहूं  कौर  चावल  हम  से  खरीद रहे  हैं  उसके  लिये दी  जाने  वाली

 कुल  राशि  खाद्यान्न  व्यापार  योजना के  लेखें  में  डाली  जा  रही  है
 ।

 जहां  तक
 लेखों

 का  सम्बन्ध है x  x~  ro
 मूल  व्यय  कौर  विक्रय  मूल्य का  स्तर  व्यापार  के  लेखे  में  से  जो  कि  पूंजीगत  शीष  है  निकाल

 कर
 राजस्व ्  च्च्

 के  लेखे  में  डालना  जैसा  कि  अनुपूरक  मांग की  पत्रिका  में  बतलाया  गया  है  यह  ्रमरीका के वास्तविक के  वास्तविक

 मूल्य  कौर  यथा  स्थिति  बर्मा  या  आस्ट्रेलिया के  मूल्य  में  wat  है  प्र  £2 6: ह  सहायता  आस्ट्रेलिया या  बर्मा

 के  मलय  कौर  विक्रय  मूल्य  में  प्रंतर है  |  इसमें  कुल  प्रथ  सहायता  ys  करोड़  रुपये  की  है  ।  इसक

 अतिरिक्त  देशी  चावल  के  लिये  अथ  सहायता
 रक्

 करोड़  रुपये  की  १९५७-५८  में
 खरीदे

 लेखें गये  wart  के  लिये  जो  राशि  व्यापार  में  से  निकालनी है  वह  ३०  करोड़  रुपये  है  ।  किन्तु

 किसी  वर्ष  में  राजस्व  में  से  इतनी  बड़ी  राशि  बट् रेखा ते  नहीं  डाली  जा  सकतीਂ  ।  वित्त  मंत्रालय  के  साथ

 पराग्वे  के  बाद  यह  किया  गया  है  कि  इसे  १०  वर्षों  में  खाते  में  डाला  जाये  |  यह

 योजन  १०  वर्षों  तक  के  लिये  डाल  दिया  गया  है  ।  भत  काल  में  भी  ऐसी  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  ।  PU

 में  बर्मा  से  चावल  के  श्रायात  पर  ४५  करोड़  रुपया  व्यय  हा  था  उसे  १४  वर्षों  में  ag  खाते  में  डालने

 का  निश्चय  किया  गया  था  सनौर  इसी  प्रकार  अमरीकन ऋण  के  अन्तर्गत  गेहूं  के  आयात पर  १९  करोड़

 रुपये की  हानि  हुई  थी  प्रौर  उसे  बट्टे  खाते  में  लिये  ३४  वर्ष  की  ग्रन्थि  रखी  गई  है  ।

 श्री  श्री  नारायणन  ate  मेनन  कौर  श्री  वें
 ०  [o  नायर  ने  कटौती  प्रस्तावों  द्वारा  केरल

 मद्रास को  चावल  संभरण  के  सम्बन्ध  में  बात  उठाई  थी  ।  यह  सच  है  कि  यह  खण्ड  बनाने  के  बाद  श्राइन

 प्रदेश  से
 मद्रास

 को  प्रति  मास  श्रौसत  १,००० टन  भेजा  जाता  रहा  है  ।  किन्तु  हमें  मद्रास
 के

 उत्पादन प्रो  वहां  के  मूल्यों को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  यदि  मद्रास  में  प्राधा  प्रदेश  से  चावल

 करने  में  लाभ
 न
 ्  तो  व्यापारी लोग  रायात  नहीं  करेंगे  ।  इसके  अतिरिक्त यह  भी  ध्यान
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 देने  की  बात  है  कि  यदि  तंजोर  ait  त्रिची  से  केरल  राज्य  तक  के  क्षेत्र में  चावल  की  कमी न  हो
 तो

 मद्रास  राज्य  भ्रात्मनिर्भर  नहीं  होगा  ।  इस  TTA  की  फसल  बहुत  ही  भ्रमणी  है
 ।  मद्रास

 में  चावल  की  कमी  नहीं  ।  इसी  कारण  ग्रा  प्रदेश  से  काफी  चावल  मद्रास  में  नहीं  जा  रहा  अ्रन्यथा

 यह  निषिद्ध नहीं  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नारायणन कुट्ट  मेनन  प्रौढ़  वें०  पृ०  नायर  ने  कहा  है  कि  केरल  की

 आवश्यकताओं  की  कौर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ।  यह  स्पष्ट है  कि  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  ReXy

 में  चावल  की  जो  कुल  राशि  वितरित  की  गई  उसमें  से  एक-तिहाई  जो  कि  अधिकतम  है  केरल  को

 दी  गई  थी  ।  केरल  राज्य  के  गत मार  अ्रनुसार  वहां
 ७

 लाख  टन  की  कमी  है
 ।

 केरल  राज्य  दक्षिण

 खण्ड में  रखा  गया  है  कौर  वह  खण्ड  चावल  के  उत्पादन  में  न  केवल  शभ्रात्मनिभेर है  वरन्‌  यह  भी  कहा

 जा  सकता  है  कि  वहां  कुछ  अ्रतिरिक  अनाज  भी  है  |  व्यापार  के  लेखे  के  भ्रनुसार  आध्र
 से  काफी

 चावल  केरल  भेजा  जा  रहा  है  |

 ्रांघ्र से केन्द्रीय से  केन्द्रीय  सरकार ने  नो झ्रांकड़े  एकत्र  किये हैं  उनके  अनुसार  gcuy9 FT में  ८०,०००  टन

 चावल  केरल  को  भेजा  गया है  ।  तंजोर  कौर  त्रिची  से  WW¥,o  ०  ०  टन  चावल  भेजा  गया  तै न  कौर

 व्यापारी  लोग  भी  काफी  प्रनाज  वहां  भेज  रहे  हैं  ।

 इन  मामलों  में  हमें  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  रखना  पड़ता  है  ।  दक्षिण  खंड  से  चावल  के  निर्यात

 पर  रोक  लगाने  के  कारण  बम्बई  गौर  कलकत्ता  में  चावल  का  मूल्य  बढ़  गया  है  प्रौढ़  इस  केन्द्र  को  इन  क्षेत्रों

 में  अ्रधिक  चावल  भेजना पड़ता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  दक्षिण  खंड  बनाये  जाने  से  बम्बई  कौर

 कलकत्ता  में  पैदा  हुई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।

 श्री
 ब्७  Fo  नायर  ने  यह  कहा  है  कि  मैं  जब  कभी  केरल  जाता  हूं  वहां  की  स्थानीय  सरकार  की

 आलोचना  करता हूं  ।  ऐसी  बात  नहीं है  वरन्‌  केरल  सरकार ही  चावल  AK  अन्य

 वस्तुओं  के  बारे  में  mary  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  प्रेस  वक्तव्य  निकालती  रहती  है  ।  प्राचीन जब  प्रशन

 पूरे  जाते  हैं
 तो

 पूर्ण  स्थिति के  बारे  में  मुझे  बताना  पड़ता  है  ।  हाल  ही  में  केरल  सरकार  ने  तंजोर  से

 प्राप्त हुए  चावल  के  बारे में  एक  प्रैस  वक्तव्य  निकाला  उस  विषय को  लोक-सभा कौर  राज्य-सभा

 में  प्रश्नों  के  उत्तरों  के  रूप में  स्पष्ट  किया  गया  है  |  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार के  गगराना

 पर  तंजोर  से  प्राप्त  करना  बंद  कर  दिया  गौर  केरल  सरकार  को  इस  पर  इस  कारण  आपत्ति

 हुई थी  कि  वे  इस  बात  में  केरल  का  ही  हित  समझते थे  कि  तंजोर  में  मूल्य  न  बढ़ें ।  केरल  सरकार

 के  टिप्पण  में  श्राप  देखेंगे  कि  उन्होंने  एक  गैर-सरकारी साथ  के  अभिकरण  द्वारा  तंजोर  से  १०,०००

 टन  चावल  खरीदने  का  प्रबन्ध  किया  था  किन्तु  ए  ने  जिस  प्रकार  के  चावल  के  लिये
 ठेका

 किया  था

 वह  न  मिलने  के  कारण  विहित  कालावधि  में  चावल  का  संभरण  नहीं  हो  सका  था  ।  भर यह  बहुत  अनुचित

 बात थी  कि  केरल  सरकार ने  इसे  शिकायत का  विषय  बनाया  श्र  राज्य  विधान सभा  में

 यह  कहा  गया
 कि  | है जि कं न्द्रीय  सरकार

 भेदभाव  की  नीति  नपना  रही  है
 सनौर

 यह
 कि

 दक्षिण  खंड  बनाने
 का

 कया  लाभ  है  जबकि  हमें  तंजोर  इरादी से  अनाज  नहीं  खरीदने दिया  जाता  ।'

 हाल ही  में  एक  कौर  प्रेस  वक्तव्य  निकला है  ।  हमने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  हम  अपने  केन्द्रीय

 भंडार से  १२,००० टन  चावल  उन्हें  देंगे  और  उसके  स्थान  पर  केरल  सरकार  द्वारा  प्राप्त  से  खरीदा

 गया  चावल  लेंगे ।  हमने  यह  भी  स्वीकार  किया  था  कि  sie में  हमें  चावल  मिलने से  पहले  ही

 हम  उन्हें  चावल  दे  देंगे  किन्तु  अब  केरल  सरकार  ने  प्रेस  वक्तव्य  निकाला  है
 कि

 पहले
 तो

 केन्द्रीय  सरकार

 ने  १०,०००  टन  चावल  देना  स्वीकार  किया था  परन्तु wa  उन्होंने  विचार  बदल  दिया  है  भ्र ौर  केवल

 ६,०००
 टन  चावल  देने  के  लिये  तैयार  हैं

 ।
 इस  प्रकार  सच्ची  बात  नहीं  बताई  जाती  कौर  केन्द्र  के  लोगों

 को  वास्तविक  तथ्य  लोगों  को  बताने  पड़ते  है  ।
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 PEXO-“S  १६  के  पश्चात  हमने  २०,१६६  टन  चावल  सनौर  २६,४००  टन  गेहूं

 काश्मीर  को  दिया  है  at  सहायता  केवल  चावल  के  लिये  दी  जाती  है  ।  उन्हें  दी  जाने  वाली

 सहायता  की  राशि
 का  निर्णय गृह

 वित्त  मंत्रालय
 के

 परामर्श
 से  करता  है

 ।
 काइमीर  सरकार

 की  यह  मांग
 थी  कि

 उन्हें  १६  ग्रक्तूबर  १९५७ से  १५  अक्तूबर  2eya  तक  V¥,000  टन  चावल

 ३४५  तथा  ४५  हज़ार  टन  के  बीच  गेहूं  देना  चाहिये ।  हमें  काश्मीर  राज्य  की  कठिनाइयों को
 समझना

 चाहिये ।  वहां  बाढ़ें  arg  थीं  भ्र  केन्द्र का
 der  था  कि  उन्हें  अनाज  शादी

 भेज  कर
 उनकी

 सहायता  करे  ।

 श्री  पाणिग्रहण ने  उड़ीसा में  wars  प्राप्त  करने के  मूल्यों  का  उल्लेख  किया  था
 ।  ये

 मूल्य  उचित

 ही  इन्हें  गत  दो  वर्षों  में  फसल  की  कटाई  के  gear  Heat  कौर  PEXL-ZR  के
 उपार्जन

 के  मूल्यों  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया  था  ।  मुख्य  के  बाद  जो  मूल्यों  में  सामान्य  गिरावट

 होती  है  उसे  भी  ध्यान में  रखा  waar  |  इन  मूल्यों  के  निर्धारण  के  राज्य  सरकार
 से

 भी

 परामर्श लिया  गया  था

 उड़ीसा  wa
 शेष

 देश  से
 सर्वथा  Ferg है  शौर  वहां से  दूसरे  क्षेत्रों  में  चावल

 का  निर्यात

 बिल्कुल बन्द  है  ।  उड़ीसा  में  झ्राजकल  खुले  बाज़ार  भाव  १४५-८-०  रुपये  और  १८  रुपये  प्रति मन  के

 बीच  हैं  जो  कि  बहुत  अझ्रधघिक  नही ं।

 श्री  पाणिग्रहण  ने  यह  भी  कहा  था  कि  मूल्य  कम  होनें  के  कारण  ही  राज्य  सरकार  अनाज  का

 उपार्जन नहीं  कर  सकी  ।  यह  बात  गलत  है  ।  इस  अकाल के  बाद  ही  राज्य  सरकार ने  २४,००० टन

 का  उपाय  किया है

 श्री  पाणिग्रहण
 )

 :  बाजार  भाव  तो  १८  रुपये  की  बजाये  २०
 रुपये  प्रति  मन  है

 ।

 श्री  Ho  मठ  थामस  :  यह  QYYo WT TAHT रुपये  से  लेकर  १८६२  रुपये तक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  चर्चा  में  alee  समय  लग  गया  है  ।  अब  १०  या  gd  मिनट  के  लिये

 गैर-सरकारी  कार्य  को  ले  लिया  जाये  ।  हम  कुछ  देर  तक  बैठ  सकते हैं  ।

 श्री  गजराज  fag  उपाध्यक्ष  जसा  कि  amd  area  दिया  है

 मैं  पांच  मिनट  के
 भ्रमर  ही  wad  विचार  इस  सदन  में  रखने  का  प्रयत्न  करूंगा

 |
 मुझे  दो  अनुदानों पर

 अपने  विचार  प्रकट  करने  हैं  |

 पहली  बात  तो  यह  है
 कि  व्यवसाय  कौर  उद्योग  मंत्रालय  के  सम्बध में  कुछ  नय  पद  fae

 किये गये
 ौर  उसके  लिये  अतिरिक्त  रुपये  की  मांग  की  गई  एक  पद  तो  a “) Yoo

 रुपये  माहवार  का  क्रिकेट  किया  गया  है  प्रौर  दूसरा  २,२५०  रुपया  माह यार  का  |  इसी  तरह  से  कुछ
 भी  नये

 पद
 बनाने

 जा  रहे  हैं
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  श्राप  पांच  रुपया

 माहवार  जब  निचले  कर्मचारियों  का  बढ़ाते  है ंतो
 आपको  परेशानी  महसूस  होती  है  कौर  org  कहते

 हैं  कि  यह  रुपया  कहां  से  आयेगा ।  जो
 लोग  तनख्वाहें  बढ़ाने  की  मांग करते  वे  पहले तो  मीटिंग्स

 करते  फिर  प्रदर्शन
 करते  हैं  काफी  जद्दोजहद  जब  दे  कर  चुकते  हैं  तब  कहीं  जा  कर  उनको  थोड़ा

 सा  रिलीफ  दिया  जाता  है
 ।

 लेकिन  दूसरी  तरफ  आप  इतनी  बड़ी-बड़ी  तनख्वाहों  के  पद  क्रियेट  करते

 जाते  fart  रखने  सामने  समाजवादी  समाज  की  रचना  का  ध्येय  रखा  है  ।  लेकिन  इतनी
 बड़ी  तनख्वाहें  देकर  क्या  श्राप  उस  ध्येय  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ?

 मैं  चाहता  हूं  कि  झ्रापकी  घोषणा क्यों

 में  साम्य  होना  चाहिये  भर  जो  श्राप  कहते  उसी  पर  आपको  wae  भी  करना
 चाहिये

 ।  इतनी

 मूल  अंग्रेजी
 में  ।
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 भ्रमित  तनख़्वाहों  के  पद  झ्रापको  क्रिकेट  नहीं  करने  चाहियें ।  प्राकार  चाहिये  कि  ड्राप  कुछ  रेशो  तो

 फिक्स  कर  दें  कि  कम  से  कम  इतनी  तनख्वाह  होगी  aire  भारिक से  अधिक  इतनी  होगी ।  भारतवर्ष

 में एक  व्यक्ति की  २५  रुपया  या  २३  रुपया  १२  भराना  माहवार  उनकी  आमदनी

 का  खयाल  किये  बिना  श्राप  दूसरों  को  ३,५००  या  २,२५०  रुपया  माहवार  दे  रहे  हैं  ।  इतनी  अधिक

 तनख्वाह दे  कर  , » ye  गुना  का  फर्क  कर  रहे  हैं
 ।

 यह  समाजवादी  समाज  रचना  के  भ्रनुकूल  नहीं

 मैं  चाहता हूं  कि  किसी एक  की  शझ्रामदनी  सौ  रुपय ेसे  कम  भ्र ौर  दूसरे  की  एक  हज़ार  से  अधिक

 किसी भी  सुरत  में  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जब  उद्योगों का  सवाल  भ्राता  है  तो  आपको  यह  देखना  चाहिये

 कि  किस  तरह  से  इनकी  उन्नति  हो  सकती  है  न  कि  यह  कि  श्राप  ३,५००  श्र  २,२५०  रुपये  माहवार

 के  आ्रादमी  ढूंढें  ।  आपको  इसी  से  जांचा  जायेगा  कि  किस  तरह से  श्राप  उद्योगों
 को  चलाते हैं  कौर

 किस  तरह  से  उनमें  रुपया  लगाते  हैं  ।

 एक  मांग  नैशनल  हाइवेज के  बारे  में  भी  रखी  गई  है  ।  बजट  पेश  होने के  बाद  से  दो  नई  सड़कों

 के  लिये  रुपया  मंजूर  किया गया  है  ।  इन  नई  सड़कों का  जहां  तक  ताल्लुक  मैं  इनका  स्वागत  करता

 हूं  लेकिन  साथ ही  साथ  मैं  ag  कहना  चाहता  हूं  कि  आपको  ऐसे  क्षेत्रों  का  भी  खयाल  रखना  चाहिये

 जो  पिछड़े  हुये  हैं  र  वहां  पर  सड़कें  बनाने  से  उनकी  कई  समस्यायें हल  हो  सकती  हैं  ।  मैं  एक

 हाइवे  बनाने
 का  सुझाव  आपके  सामने  पेश  करना  चाहता हूं

 ।
 श्राप  उस  सड़क

 को  बना  कर  उत्तर

 राजस्थान  रोक  मध्य  प्रदेश  को  मिला  सकते  यदि  भ्रापने  ऐसा  किया  तो  जो  डकैती  की  समस्या

 का  आपको
 सामना  करना  पड़  रहा  उससे  भी  आपको  छुटकारा  मिल  जायेगा

 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि

 यातायात  मंत्री  इस  भ्रोर  ध्यान दें  ।  जिस  सड़क  का  मैं  सुझाव  दे  रहा  हूं  वह  राज

 खेडा  से
 लेकर

 उत्तर  प्रदेश  में  फतह बाद  होते  फिरोजाबाद  तक  होगी  wie  उससे

 न  सिर्फ  डकैती  की  समस्या हल  होगी  बल्कि  इन  राज्यों  का  वापस में  सम्बन्ध में  भी  कायम  हो

 जायेगा  ।  साथ ही  साथ  जो  पिछड़े  हुये  क्षेत्र उनकी  भी  उन्नति  इससे  हो  सकती  है  ।

 हमारे  राष्ट्रपति जी  ने  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  वे  दक्षिण  में  कुछ  दिनों  के  लिये  निवास  किया

 करेंगे  ।
 यह  भ्रमणी  बात  है  ।  परन्तु  राष्ट्रपति  जी  के  निवास  स्थान  में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिये  २५

 लाख
 रुपया  ड्राप  खर्चे  करने  जा  रहें  हैं  ।  यह  मुनासिब  नहीं है  ।  राज  जब  कि  हम  यह  चाह रहे  हैं

 किस्म  से  कम  खर्च  करें  और  पैसा  बचायें  तो  इस  तरह  से  भारी  रकम  खर्चे  करना  ठीक  नहीं

 है  ।  हम  राष्ट्रपिता महात्मा  गांधी  के  पद  चिन्हों पर  चलने  का  भी  दावा  करते  हैं  ।  गांधी  जी  तो

 हमेशा  ही  भंगी  बस्ती  में  ठहरा  करते  थे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  राष्ट्रपति  जी  का  भी  जिस  तरह  का  श्रीवास

 हैदराबाद में  मौजूद  उसी में  ठहर  सकते  हैं  ।

 खाद्यान्नों का  जहां  तक  सम्बन्ध  श्राप  स्टाक  बनाते हैं  ।  लेकिन  जहां तक  पैदावार का  ताल्लुक

 झप  उसको  बढ़ाने  के  लिये  काई  कारवाई  नहीं  करते  हैं  ।  छोटी  सिचाई  योजनाओं पर  बाप  ध्यान

 नहीं  देते  हैं  ।  सीमेंट के  लिये  यह  कहा  जाता है  कि  स्थिति  सुधर  गई  है  लेकिन  के  लिये  सिमेंट

 नहीं  दिया  जाता  है  ।  उनके  लिये  छोटे-छोटे  काम  हैं  ।  नहर  के  महकमे  में  भ्रष्टाचार  है  ।  वहां पर

 जो  नये  ट्यूबवेल्स  बने  हैं  उनमें  प्रोग्रेस  लोग  जो  वे  भ्रच्छे  तरीके  से  पानी  नहीं  देते  हैं
 ।

 मंत्री  महोदय

 को इन  सब  चीजों की  तरफ़  ध्यान  देना  चाहिय े।

 आवास  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  मैं  दिल्‍ली के  किरायेदारों  की  समस्या  की  कौर  आकर्षित करूंगा

 जिसको कि  लेकर  अभी  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय  की  कोठी  के  सामने  एक  व्यक्ति  कौर  बाद  में  कई

 व्यक्ति ८,  दिनों  तक  भूख  हड़ताल  कर  रहे  थे
 ।

 मंत्री  महोदय  को
 दिल्‍ली

 के
 किरायेदारों

 की
 समस्या
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 की  तरफ़  तत्काल  ध्यान  देना  चाहिये  sie  जो  भी  कानून  बने  उसमें  किरायेदारों
 के

 लिये  यह

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  एक  किरायेदार  जब  तक  वह  किराया  wat  करता  रहे तब
 तक  मकान

 से  बेदखल  न  हो  कौर  किसी  भी  बिना पर  उसके  बेदखल  होने का  सवाल  नहीं  उठना  चाहिये |

 श्री  प्र०  के०  देव  )
 दण्डकारण्य  का  विस्तार  ८०,०००  वर्ग  मील है

 ।  वह

 एक  पहाड़ी  प्रदेश  है  ।  वहां  रहने  वाली  पर्वतीय  arian  साव

 शौर  पारजलोग--श्रब  पहाड़ियों  की  ढलानों  पर  गोद  ढंग  की  खेती  करती  जिससे भूमि  का

 बढ़ता  जाता  है  ।  श्री  राज्य  सरकारों  ने  उसे  बन्द  करने के  लिये  कदम  उठाये हैं  ।
 अरब

 उन  विस्थापित  श्रादिमजातियों  के  पुनर्वास  की  समस्या  हमारे  सामने है

 भारत  सरकार  को  इन  भ्रादिवासियों  कौर  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों
 के  पुनर्वास  की  समस्या

 पर  साथ  ही  साथ  सोचना  चाहिये  ।

 हाल  मचकुण्ड के  समीपवर्ती  क्षेत्र  में  जलपुत  बांध  बनाने  के  लिये  कुछ  गांवों  को  सरकर  ने

 लेकर  उनके  निवासियों को  मलकानगिरि  क्षेत्र में  भूमि  दे  दी  है
 ।

 लोग  इससे  प्रसन्न  हैं
 ।

 उस  क्षेत्र  के

 ४६  वर्ग  मील  अ्ररक्षित  वन  का  कृष्य करण  आरम्भ हो  गया  है  ।  हमें  इन  उपयोगी वनों  को  नष्ट  नहीं

 करना  चाहिय े।

 मोत्तु और  मलकानगिरि  के  बीच  के  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  होना  चाहिये  are  यदि  सम्भव  हो
 तो

 वहां

 पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  को  बसा  दिया  जाये  ।

 दण्डकारण्य  में  बड़ी-बड़ी  औद्योगिक  संभावनायें  भी  हैं  ।  वास्तव  में  लगभग  3,00,000

 लाख
 टन  ऊंची

 किस्म
 का

 कच्चा  लोहा  है
 ।

 वहां  बौक्साईट श्र  मैंगनीज़  के  भी  निक्षेप हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  सबसे  बड़ी  कठिनाई  संचार  की  है  ।  यदि  वहां  रेलवे  लाइन  डाल  दी  जाये  तो

 करण  की  संभावनायें बढ़  जायेंगी  ।

 इस  कार्य में  सरकार  को  ऐसे  इमानदार  आदर्श-निष्ठ  व्यक्ति  लगाने  जो

 वहां  की  जनता  का  विश्वास  प्राप्त कर  सकें  |

 श्री  जाघव
 :  उपाध्यक्ष मैं  डिमांड  नम्बर  २४  झर  २५

 के  बारे  में  बोलना  चाहता  हूं
 ।

 यह  डिमांड्स  इंडियन  सिक्युरिटी  प्रेस  कौर  करेंसी  नोट  प्रेस  के

 बारे में  हैं  ।

 जो
 वहां  पर  हड़ताल  हुई  उसके  बारे  में  काफ़ी  यहां पर  कहा  गया  है  ।  मैं  दूसरे  पहलू

 पर

 थोड़ी  सी
 रोशनी

 डालना  चाहता  हूं
 ।  हिन्दुस्तान  में  करेंसी  नोट  प्लेस  भर  इंडियन  सिक्युरिटी  प्रेस

 एक  ही  है
 ।  उसमें  जो  कुछ  काम  हो  रहा  है  उसमें  काफ़ी  तरक्की  हो  कौर  बरच्छा  काम  हो  इसके

 लियें जो  कुछ  बातें  मुझे  कहनी  वह  मैं  चन्द-एक  लफ्जों  में  पांच  मिनट  के  अन्दर  कहना  चाहता  हूं  ।

 सिक्युरिटी  प्रेस
 का  जो

 मास्टर  वह  2-8-Y9 HY fTeTyT को  रिटायर  होना  चाहिये लेकिन  उसके
 काल की  अवधि  तीन  वर्ष  के  लिये  कौर  बढ़ा  दी  सन्‌  ae  से  वह  सिक्युरिटी  प्रेस  का  मास्टर

 लेकिन  इस  बसें  में
 जो  कुछ  काम  वहां

 पर
 हो  रहा  उस  काम  में

 काफ़ी  गलतियां हैं  ।  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  करीब-करीब  ५-६

 साल  के  ि क दि प्रस म॑  चोरियां  वहां  पर  हुईं  ।  आख़िरी  चोरी  जो  वहां हुई

 उसमें
 लाखों-करोड़ों  रुपये

 की
 रकम

 का  जहां  तक  मैं  समझता हूं
 सम्बन्ध  ATT  है  सिक्युरिटी  प्रेस

 मूल  wast  में  ।
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 में  जो  चोरियां  होती  उनकी  रोकथाम के  वास्ते  जो  सके  पिएंस  तलाशी  लेने  वालें

 का  ११०  का  स्टाफ़  है  वहू  बहुत  नाकाफ़ी  है  कौर  उसको  बढ़ाना  चाहिये
 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  वैसे  अथवा  मुलाज़िम  वहां क  होते  उनकी  तो  तलाशी  होती हैं

 लेकिन  जो  श्रीधरन वहां  पर  काम  करते  हैं
 उनकी  तलाशी  नहीं  होती  कौर

 इसलिये यह  चोरियां  होती

 आख़िरी  मर्तबा  जो  चोरी  हुई  उसमें  जो  श्राफ़िससं  वहां के  उनका  सम्बन्ध भ्राता  ऐसा

 मुझे  कहना  है
 ।

 यह  कहना  चाहता हूं  कि  यह  जो  प्रिटिंग  सेक्शन
 उसके  ऊपर  सरकार

 का  काफी  रुपया  खर्च  होता  है  ।  इस  प्रिटिंग  सेक्शन  के  वास्ते  एक  खास  प्रफेसर  रखना  चाहिये
 ।

 दूसरी बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  प्राकार  यह  सुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  वहां  रोजाना  करवा-करीब
 a  मिलियन  (&o  नोट  छापे  जाते  हैं  ।  वहां  कितनी  एहतियात  से  यह  काम  होना

 इसके  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  वहां  जो  कागज  लगता  वहू भी  करीब  १,४००  टन  होता  है  जिससे

 कि  नोट  छापे  जातें  Fi  ५,०००  टन  से  ऊपर  कागज  स्टेप्स  भर  पोस्टकार्ड  पर  लगता

 उसमें  से  करीब-करीब  ४  परसेन्ट  कागज  खराब  हो  जाता  है
 ।

 भ्रन्दाजा  लगा  सकत

 हैं  कि  ६,४००  टन  में  से  करीब  ३००  टन  कागज  खराब  होता  है  ।  यह  कागज  खराब  न  इसके  लिये

 मेरी  मांग  यह  थी  कि  वहां  एक  पाप  प्लान्ट  कारखाना  )  लगाना  कागज  जलाया

 जाता है  ।  उस  की  जो  ट्रिमिंग  हैं  खाली  उनको  बेचने  से  करीब  २  लाख  रुपया  मिलता  है

 और जो  कागज  जलाया  जाता  है  वह  करीब-करीब २०  लाख  रुपये का  होता  उसको  बचाने  की

 कोशिश  करनी  चाहिये  |

 इसके  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  जो  वकर्स  जो  काम  करते  वहां  जो  मशीनरी

 उस  मशीनरी पर  बहुत  प्रेशर  का  है  ।  प्लीनरी  बहुत  कीमती  होती  है  कौर  वह  मशीनरी

 मिलनी भी  मुश्किल  है  ।  राज  फारेन  एक्सचेन्ज  मुद्रा  )  की  भी  तंगी  है  ।  इस  मशीनरी  पर  प्रेशर

 न  पड़े  इसके  लिये  भी  हमें  कोशिश  करनी  है  ।

 तीसरी बात  मुझे  यह  कहनी है  कि  वहां  के  जो  लेबर  शभ्राफिसर  हैं  वह

 लेबर  वहां  सुपरवाइज़र  )  की  हैसियत  से  काम  कर  चुके  थे  ।  उनको  वहां  लेबर

 आफिसर की  हैसियत  में  रखा  गया  है  ।  उनका  दो  दफा  ट्रांसफर  भी  gar  लेकिन  उनको  कं टि न्यू

 किया  गया  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कामगरों की  हिफाजत  के  उनका

 हक  सम्भालने
 के  लिये  वह  अफसर

 वहां  है  तो  उनको  वह  काम  करना  चाहिये
 |

 लेकिन  वहू  हमेशा an  ~  ६ १५. बेन A.

 मैनेजमेंट  का  पक्ष  लेते  हैं
 ।

 इसलिये  लेबर  आफिसर  के  बारे  में
 गवर्नमेंट  ध्यान  दे  शहरों  उनको

 वहां से  ट्रांसफर करना  ऐसा मैं  मानता हूं  ।

 राखी  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  कुछ  स्टाफ  वहां एक  नया  प्रेस  बनाया  जानें  वाला

 है  १  रु०  के  नोट  छापने  के  वास्ते
 |

 उसके  लिये  मशीनरी  भी  मंगाई  गई
 लेकिन  बिल्डिंग

 का  कोई  बन्दोबस्त नहीं  हुआ  है  ।  वहां  जो
 स्टाफ

 रखा  गया  है  उसके
 जो  जूनियर

 स्टाफ  है  उसको  कुछ  ट्रेनिंग
 देने  के  लिये  नगर  हम  गुंजाइश

 कर  सकते हैं

 तो
 जौ  नया  प्रेस  खुलना

 है  और  जो
 प्रभी  भी

 प्रेस  है  उसके  लिये  अच्छा  स्टाफ  मिलेगा ।  इसलिये

 इसके बारे  a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नये  नोट  बनाने  की  उस  जरूरत  होगी  जब  बजट  पेश  किया  जायेगा  |

 grat तो  जो  खर्च  हो  गया  है  उसके  लिये  बहस  है
 ।  इसलिये  qa  नोट  बनाने  की

 जरूरत  नहीं  ।
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 श्री  जाघव  :  जो  जूनियर  स्टाफ  उसको  भी  भ्रमणी  तालीम  देने  की  गुंजाइश
 हो

 पों  वह  भी  जरूर  करनी  चाहिये

 श्रीवास  शर  सम्भरण  मंत्री  क०  च०  :
 मैं

 इस  वाद-विवाद  के  दौरान

 में
 कही

 गई
 तीन-चार  बातों  के  सम्बन्ध

 में  सभा  को  कुछ
 सूचना

 देना  चाहता हूं  ।  सबसे
 पहलें  तो

 मैं

 उस  आलोचना  को  लेता  हूं  जो  डाक  तथा  तार  विभाग  की  इमारतों  के  निर्माण  के  सिलसिले  में  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  की  की  गई  है  ।  डाक  तथा  तार  विभाग  की  इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  8 EX-

 Us  के  प्राय-व्यस्क में  २५०  लाख  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  पुरी  राशि  को  खर्चे  करने  के  लिये

 aaa  है  कि  कम  से  कम  पांच  करोड़  रुपयों  की  कार्य-साधक  मंजूरी  दी  जानी  चाहिये
 ।

 वित्तीय  वर्ष

 के  प्रारम्भ केन्द्रीय  निर्माण
 विभाग  को  कुल  मिलाकर BUS  लाख  रुपयों

 की  मंजूरियां मिली  हुई

 लेकिन  वित्त  मंत्रालय  ने  उनमे ंसे  avy  लाख  रुपयों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  इसलिये  उसके  पास

 जो  कार्य-साधक  मंजूरी  सुलभ  रह  गई  थी  उसके  आधार पर  केवल  ११३ लाख  रुपये  ही  व्यय  किये

 जा  सकते  थे  ।  अनुमान  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष में  १००  लाख  रुपयों  का  व्यय  होगा
 |
 मंजूरी  को  देखते

 हुए  यह  संतोषजनक भी  है

 कूल  मिलाकर  २३२  लाख  रुपयों  की  लागत  के  निर्माणों  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  ने  अनुमति

 देदी  और  ११३  लाख  रुपयों  की  लागत  के  निर्माणों  की  अनुमति  wet  मिलनी है  ।  डाक  तथा

 तार  विभाग  ने  भी  प्रतिबन्ध  लगने के  बाद से  १०  .  ८  लाख  रुपयों  की  लागत  तक  के  नये  निर्माणों

 की  अनुमति दे  दी  है  ।

 राय-व्यस्क द्वारा  की  गई  व्यवस्था  की  तुलना  इस  व्यय में  जो  कमी  दिखाई  दे  रही  है  उसका

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  उसकी  मंजरी  नहीं  मिली  थी  ate  हालांकि  डाक  तथा  तार  विभाग  ने

 व्यय  की  व्यवस्था  के  भ्रनुसार  रानी  के  लायक  यथेष्ट  निर्माणों  की  मंजूरी  दे  दी
 लेकिन

 वे  मंजूरियां  वित्त  मंत्रालय के  प्रतिबन्ध  के  कारण  प्रभावी  नहीं  रह  गई  थीं  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग ने  इन  इमारतों के  निर्माण  में  अपनी  ara कोई  भी  ढिलाई नहीं  की  थी  ।

 मैंने  अपने  सहयोगी--परिवहन तथा  संचार  मंत्री--से  इस  पर  थोड़ी  चर्चा की  थी  |  उन्हें  इस

 मामले में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग से  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  इसलिये  मैं  इसका  कोई भी

 औचित्य  नहीं  समझता  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  सारे  काम  को  किसी  aa  अभिकरण  को  सौंपा

 अर्थात्‌ उसे केंन्द्रीय उसे  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  हाथ  में  न  रहने  दिया  जाये  ।

 एक  शिकायत यह  भी  की  गई  थी  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  से  सम्बन्धित  जनता  के  उपयोग
 के

 फार्म  पर्याप्त  मात्रा में  सुलभ  नहीं  रहते ।  मेरे  मंत्रालय  तौर  डाक  तथा  तार  मंत्रालय ने  इस  पर  काफी

 विचार किया  है  ।  अरब  महत्वपूर्ण  फार्मों की  एक  सुची  तैयार  कर  ली  गई  है  कौर  उनके
 मुद्रण  तथा

 वितरण  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  हाल  संगठन  तथा  रीति  विभाग  ने  इस  समस्या का  विशेष

 तौर पर  अध्ययन किया  है  ।  सरकारी  मुद्रणालयों  की  क्षमता में  पर्याप्त  विस्तार  होने पर  इस  प्रकार

 की  सभी  शिकायतें  दूर  हो  जायेंगी ।  इसका  प्रयत्न किया  जा  रहा  है  ।

 वाद-विवादों  के  हिन्दी  अनुवादों के  मुद्रण  में  विलम्ब  होने की  भी  शिकायत की  गई  है  ।  सभा

 यह  जानती  हीਂ  है  कि  mit  तक  हमारे  सरकारी  मुद्रणालय  हिन्दी  भाषा  में  मुद्रण-कार्य  करने  के  लिये

 पुर्णतया  साज्जित  नहीं  किये  गये  हैं  ।  भारत  सरकार  के  केवल  तीन  सरकारी  मुद्रणालय--नई

 नासिक  कौर  फ़रीदाबाद  के--ही  हिन्दी  में  थोड़ा-बहुत  मुद्रण  कर  सकते  हैं  ।  इन्हीं  तीन  मुद्रणालयों  में

 हमने  सारा  काम  बांट  दिया है  ,  कौर  अब  उसमें  विलम्ब  नहीं  होता  ।  स्थायी  तौर पर  इसका  समाधान

 किया  जा  सकता  है  जब
 कि

 नई
 दिल्‍ली में  एक  नया  हिन्दी  मुद्रणालय  ate  स्थापित

 किया  ns
 जाये

 म्रंप्रजी  में  ।
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 ऐसा प्रस्ताव  भी  है  ।  उसके  alata,  वाद-विवादों  इत्यादि  के  हिन्दी  भ्रनुवादों  के  मुद्रण  में

 कोई  विलम्ब नहीं  होगा  ।

 दिल्‍ली  में  मकान  किराये  के  नियंत्रण  के  उपायों  शर  किरायेदारों  के  निष्कासन  की  समस्या  का

 भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  प्रभी  कुछ  ही  दिन  मैंने  सभा में  वक्तव्य  देते  हुये  बताया था  कि

 सरकार इसी  सत्र  में  इस  समस्या  पर  एक  व्यापक  विधान  प्रस्तुत  करने  जा  रही है  ।

 अधिग्रहीत  मकानों  को  छोड़  देने का  भी  उल्लेख  किया  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  ऐसे

 मामले  भी  बताये  गये थे  कि  सरकार  द्वारा  अधिग्रहीत  मकानों में  रहने  वाले  भ्र नियमित  रूप  से  कुछ
 | च  न्

 किरायेदारों  को  बसा  लेते  सरकार  इसको  बन्द  करनें का  प्रयास  कर  रही  है  कौर  उन  माननीय

 सदस्य  को  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  श्र भी  मामले  मालूम  हों  तो  हमें  बता  दें
 ।

 हम  अवश्य  ही

 उसकी  जांच  करेंगे  हयात  होटल  वाले  मामले  की  जांच  की  जायेगी  |

 श्री  मेहरचन्द खनना  :  मेरे  मंत्रालय के  सम्बन्ध  में  तीन  संशोधन  जाये हैं

 श्री  सरासर ने  अरपना  कठौती  प्रस्ताव  इसलिये  पेश  किया  है  कि  सरकार  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  समस्या  हल  करने में  झ्र सफल  रही  है  ।  उन्होंने इसका  कोई  उदाहरण  नहीं  दिया  i  उन्होंने

 बम्बई  के  पास  की  एक  चिम्ब्र  में  गैर-दावेदारों  को  पर्याप्त  रियायतें
 न

 देने  की  बात

 अवद्य कही  माननीय  सदस्य  को  प्रतिकर  की  योजना  की  आधारभूत  बातें  भी  मालूम  नहीं

 हैं  ।  मेरे  मंत्रालय  पर तो  दोषारोपण  ही  यह  किया  जाता  है  कि  पाकिस्तान में  ५००  करोड़  रुपयों से

 अधिक  मूल्य  की  सम्पत्तियां  छोड़कर  करानेवाले  दावेदारों  की  तुलना  में  हमने  गैर-दावेदारों को  श्रमिक

 रियायतें दी  हैं  ।

 उन्हें  श्रेणीवार  स्तर  के  भ्रनुसार  ही  प्रतिकर  जो  उनको  वास्तविक क्षति  से  कहीं  कम

 होगा  ।  पहले  तो  हम  गैर-दावेदारों  से  यह  चाहत ेथे  कि  वे  भ्रावंटित की  जाने  वाली  अपनी  सम्पत्तियों

 का  मूल्य  तीन या  चार  वर्षों में  चुका  लेकिन  wa  वें  उसे  ale  वर्षों  में  चुका  सकते  हैं  ।  पहली

 किस्त घटा  कर  २०  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  ।  दोष
 ८०

 अर्थात्‌  मूल्य की  अदायगी के  लिये

 गैर-दावेदारों  को  यह  भी  रियायत  दे  दी  गई  है  कि  वे  दावेदारों  के  साथ  मिलकर  उसकी  समायोजना

 करा  सकते  हैं  ।  इतना  ही  गैर-दावेदारों  को  यह  भी  रियायत  दी  गई  है  कि  व  किराये  की  बकाया

 राशि  भी
 साठ  वर्षों

 मादा
 कर

 सकते  अर्थात  २०  प्रतिशत  ait  और  शेष
 ८०  प्रतिशत अगले

 सात  वर्षों  में
 ।  गैर-दावेदारों  को  सबसे  बड़ी  रियायत  तो  यह  दी  गई  है  कि  यदि  वे  चाहें  तो  आवंटित

 सम्पत्ति  को  खरीद  कर  उसके  मालिक  बन  जायें  ।  यह  उनकी  इच्छा  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  यदि

 वे  सम्पत्ति  के  मालिक  नहीं  बनना  चाहते  तो  हमने  भ्रधिनियम  में  उनके  लिये  दो  वर्ष  तक  के  लिये

 तो  विशेष  आरक्षण  की  व्यवस्था  कर  दी  है  कौर  उसके  बाद  उस  सम्पत्ति  पर  राज्य  की  किरायेदारी

 से  सम्बन्धित  सामान्य  विधियां  लागू  होने  लगेंगी  ।  इससे  अधिक  रियायत  देना  सम्भव  भी  नहीं  है
 ।

 दूसरी  बात  थी  मूल्यांकन की  ।  मूल्यांकन  का  कार्य  सरकारी  इंजीनियरों  ate  विशेषज्ञों ने  ही

 किया है  ।  यह  एक  बहुत  विशाल  संगठन  sate  सारे  देश  में  इसकी  शाखायें  हैं  ।  यह  भी

 तो  व्यवस्था  है  कि  यदि  गैर-दावेदार  सम्पत्ति के  मूल्यांकन  से  संतुष्ट  नहीं हैं  तो  वह  उसे न  ख़रीदे  ।

 यह  श्रनिवायें तो  नहीं  है  ।

 श्री (०  प०  नायर  ने  ब  कटौती  प्रस्ताव  का  आघार  यह  बताया है  कि  दण्डकारण्य  विकास

 योजना का  संगठन  त्रुटिपूर्ण है  ।  लेकिन  उन्होंने  दण्डकारण्य  योजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  ही  नहीं  ।

 Tat
 पत्र  प०

 नायर
 :
 आपने  सुना  नहीं

 ।

 मूल  wast
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 श्री  मेहरचन्द खन्ना  :  उन्होंने  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  |

 के  नके  कें

 उन्होंने  अरपना  भाषण  फ़रीदाबाद  से  ही  प्रारम्भ  किया  कौर  उसी  पर  समाप्त कर  दिया  ।  फ़रीदा

 बाद  की  योजना तो  बड़ी  पुरानी है  ।  दिल्‍ली से से  मील  कुछ  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  उसे

 ऑपनी-सहायता-श्राप  के  आघार  पर  बसाया  है  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  सिलसिले  में  यह

 पहला  दौर
 बहुत  महत्वपूर्ण  परीक्षण

 था  |

 माननीय  सदस्य  ने  जिन  उद्योगों  का  उल्लेख  किया  था  उनकी  स्थापना  भारतीय  सहकारी

 संघ  द्वारा  ही  की  गंई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्रीमती  कमला  देवी  चट्टोपाध्याय  ने  बड़ा  सराहनीय  कार्य

 किया  था
 ।  उन्होंने  ही  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  इन  उद्योगों  की  स्थापना

 कराई
 |

 हमारा  मंत्रालय  उनकी  उन  सेवाओं  का  समुचित  चादर  करता  है  |

 दण्डकारण्य  योजना  के  सम्बन्ध  में  केवल  श्री  प्र०  के०  देव  ने  ही  कुछ  संगत  बात  कही
 थी  ।

 श्री  गोरे  माननीय  मंत्री  भारत  का  एक  मानचित्र  हमें  दे  दें  जिससे  पता  चल

 दण्डकारण्य है  कहां  ।

 श्री  हरचन्द  खन्ना  :  सुझाव  काफ़ी  है  |  उस  क्षेत्र  के  सवाल  के  मैं  माननीय

 सदस्यों को  उसका  मानचित्र  सुलभ  बना  दूंगा ।  उसके  साथ  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  भी  रहेगी ।

 दण्डकारण्य  की  योजना  ८०,०००  वर्ग  मील  की  है  ।  हम  उसे  राष्ट्रीय  झ्राधार  पर
 विकसित  करना

 चाहते  उस  एकीकृत  योजना  में  पुनर्वास  के  सभी  पक्षों  की  उचित  देखभाल  की  जायेगी
 ।

 उसम

 इत्यादि  सभी की  ate  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  उस  क्षेत्र  को  निवास  योग्य
 बनाया

 जायेंगी  ate  विकसित किया  जायेगा  ।  वह  योजना  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों
 के  पुनर्वास

 के  लिये ही  है  ।

 में  सभा  को  श्र  विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्यों को
 श्रावस्ती  करता हूं  कि  इस  योजना

 की

 कार्यान्वित से  वहां  की  वर्तमान  श्रादिम  जातियों को  कोई  भी  हानि  नहीं  पहुंचने दी  जायेगी  |  उनका

 उचित  अ्रारक्षण  किया  जायेगा ।  हम  तो  योजना  की  कार्यान्विति में  उनको  भी  सहयोगी  बनाना  चाहत

 हैं  ।  श्रेया है  इससे  माननीय  सदस्य  संतुष्ट  हो  गये  होंगे  |

 pat राज  बहादुर  :  मैं  अपने  मंत्रालय से  सम्बन्धित  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता

 हू

 सबसे  पहल  तो  मैं  श्री  नादिर  wea  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  को  लेता  हूं  ।  उन्होंने  है

 कि  बक पोस्ट  और
 डाक  द्वारा  भेजी  जाने  वाली  oer  वस्तु ग्न ों  के  लिये  आवश्यक  wie

 नये  पैसे
 के  टिकटों की  भारी  कमी  है  ।  में  उन्हें  याद  दिला  द॑  कि  बक पोस्ट की  दर  नये  पसे  से  बढ़ा  कर

 झूठ  नये  पैसे  १९४७  में  ही  की  गई  थी  ।

 हमने  १४  नवम्बर को  ही  बच्चों के  टिकटों  के  रूप  में  आठ  नये  पैसे  के  तीन  करोड़  टिकट

 डाकघरों में  रखे  थे  ।  इसके  ate  दो  नये  पैसों  के  टिकट  भी  यथेष्ट  परिमाण में  सुलभ

 थे  ।  ऐसे  श्रवसर  हम  बहुधा  एक  से  अधिक  टिकट  लगाते भी  हैं  ।

 मैं ्रापको  श्रावस्ती
 करना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर  रहे हैं  ,  कौर  जल्द

 ही
 ate  नये  पैसों  के  टिकटों  की  aorta

 संख्या  जारी की  जायेगी  |

 मल
 ais ee  RET  के  आदेशानुसार  निकाला  गया  |
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 दूसरा  प्रश्न  यह  उठाया गया  था  कि  कुछ  डाकघरों  में  डाक  सम्बन्धी  फ़ार्मों की बड़ी की  बड़ी  कमी  रहती

 है  ।  डाक-तार विभाग  में  विभिन्न  कार्यों  के  लिये  लगभग  २,०००  विभिन्न  फ़ाम  हैं  ।  हमने  इनकी  दो

 श्रेणियां  बना  दी  हैं--श्रत्यावइ्यक  कौर  ग्रनावदइयक  |  पहली  श्रेणी  में  ८००  फ़ाम  ह  कौर  दूसरी

 में  १,२००  |  भ्रत्यावस्यक फ़ाम  सरकारी  मुद्रणालयों में  छपते  कौर  हम  कभी  भी  उनकी  कमी  नहीं

 पड़ने देते  ।  जरूरत  के  या  किसी  आपातकाल  के  लिये
 हम  उनका  पृथक  स्टाक  भी  रखते हैं  ।

 इतना ही  नहीं  हमने  वकीलों के  बड़े  पोस्टमास्टर ों शौर  डाक  सेवा  निदेशकों  को  यह  अधिकार

 भी  दे  रखा  है  कि  वे  कुछ  विशेष  फार्मों  की  छपाई पर  ५,०००  रुपये  तक  बचे  कर  सकते हैं  ।  इन  फार्मों

 को  छपाई  के  लिये  भ्रावइ्यक  काग़ज़  भी  हमने  उन्हें  दे  दिया  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य के  प्रति  कृतज्ञ

 रहूंगा  यदि वे  इन  फार्मों  की  कमी के  किसी  मामले  विशेष की  ae  सम्बन्धित  अधिकारियों का

 ध्यान  करें  ।  वहू  उनका  लोक-कत्तव्य  भी  होगा  |

 fat  ait  भरूचा
 :

 यह  एक  पुरानी  बात  कौर  मैंने  इसके  बारे में  बार

 शिकायत की  है  ।

 श्री राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य को  यह  भी  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  इधर  के  कुछ  वर्षों

 में  डाकघरों  की
 संख्या  २२,००० से  बढ़  कर  ५६,००० हो  गई  साथ  डाक  द्वारा  भेजी  जाने  वाली

 चीजों  का  परिमाण  भी  यदि  चार  नहीं  तो  तीन  गूना  बढ़  ही  गया  है  |  साक्षरता  बढ़ने राष्ट्रीय

 ग्रा्थे-व्यवस्था  का  विकास  होने  के  साथ-साथ  डाक  तथा  तार  कार्यालयों  के  कार्य में  भी  वृद्धि  होती

 जायेगी  ।  मुद्रणालयों  ate  डाकघरों  को  उसी  अनुपात  में  भ्र पनी  गति  भी  बढ़ानी  पड़ेगी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  राष्ट्रीय  राजपथों के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश को  किये  गये  आवंटन की

 ता  का  उल्लेख  किया  PRUW-US  मैं  हमने कुल  मिलाकर  ogo  करोड़  रुपयों  का झावटन  किया

 शर  उसमें
 से  राष्ट्रीय  राजपथों  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  को  \9a'"\go  लाख  रुपये  दिय

 में  समझता  हुं  कि  यह  aaa  उचित है  ।  इसके  हमने  उत्तर  प्रदेश  को  अन्तर-राज्यीय

 सड़कों  के  लिये  ६०  लाख  रुपये झ्र  भी  दिये  हैं  ।  हम  पर  उत्तर  प्रदेश  की  उपेक्षा  करने

 का  लांछन  लगाना  उचित  नहीं  होगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  के  भ्रपने  जिले  के  लिये  उन्होंने  जिस  सड़क  का  उल्लेख  किया है  उसी  के

 लिये  राज्य  सरकार को  १९७७  लाख  रुपयों  का  आवंटन किया  गया  है  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि

 राज्य  सरकार
 ने  चालू  वर्ष  के  लिये  YR  लाख  रुपये  की  मांग  की  थी  i  अतिरिकत  निधियां भी

 जल्द  ही  दे  दी  जायेंगी

 एक  माननीय  सदस्य
 ने  रोड़  का  उल्लेख  किया था  ।  उसे  रोड़  नहीं  कहा  जाता

 है  ।  वह  वैस्ट  कोस्ट  रोड  तटीय  कही  जाती  है  ।  उन्होंने  उस  सड़क  के  रत्नागिरि  हिस्से

 के  बारे  में  कहा  था
 ।

 वह  राष्ट्रीय  राजपथ
 नहीं  है

 ।  लेकिन  फिर  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसके
 निर्माण

 श्र  उसके  का  दायित्व  अपने  ऊपर  ले  लिया  है  ।  उसकी  अनुमति  लागत  दस  करोड़

 रुपये लेकिन  स्पष्ट  ही  विदित  कारणों  से  हम  PEXE-NO A Ro में  ३०  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं

 दे  पाये  हैं  ।  यह  वास्तव  में  बचें  कर  दिया गया  था  ।  Pe 4Xe-¥s  का  अनुमित व्यय  ४०  लाख  रुपये है  |

 वित्तीय  स्थिति में  सुधार  होते  हम  इस  सड़क  के
 लिये

 कौर  भ्रमित
 राशि  देंगे

 श्रागरा-शमसाबाद-फ़िरोज़ाबाद  सड़क  को  राष्ट्रीय राजपथ  नहीं  कहा  जा  सकता  |  माननीय

 सदस्य  शायद  यह  चाहत ेहैं  कि  उस
 सड़क॑  पर  कुछ

 पुल  बना  दिये  जायें
 ।

 मूल  wat
 में

 ।
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 श्री  गजराज  सिह
 :

 उसे  कम  से  कम  अन्तर-राज्यीय  सड़क  ai  श्रमिक  महत्व  की  एक

 सड़क तो  घोषित  कर  ही  देना  चाहिये

 fait राज  बहादुर  :  मैंने  माननीय
 सदस्य  को  मुलाकात के  समय

 श्राइवस्त
 कर  ही

 दिया
 था

 कि  हम  उसपर  विचार  कर  रहे  सम्बन्धित  राज्य--उत्तर  प्रदेश  राजस्थान  द्वारा

 कोई  निर्णय करते  ही  हम  उसके  सम्बन्ध में  कुछ  करेंगे
 ।

 तो  वह  राज़्य
 सरकारों

 पर  ही  निर्भर है  ।

 विरोधी दल  के  कई  माननीय  सदस्यों ने  भ्रन्तरिम  सहायता  की  श्रपर्याप्तता के  बारे  में  कहा  था  |

 इस  सम्बन्ध मैं  आपको  याद  दिला  दूं  कि  गतवर्ष  जुलाई  की  उथल-पुथल  के
 बाद  एक

 वेतन

 आयोग  नियुक्त  किया गया  था  ।  वह  अन्तरिम  सहायता  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रहा  है
 ।

 श्री  नाथपाई

 को  विदित  होगा  कि  सभी  संघों  atc  उनके  प्रतिनिधियों  को  आयोग के  सामने  अपनी  बातें  कहने  का

 पुरा  अवसर  दिया  गया  था  ।  वेतन  आयोग  के  सामने  सरकारी  कर्मचारियों के  निकायों--डाक-तार

 कमंचारियों के  राष्ट्रीय  सैनिक  उदयन  विभाग  के  कर्मचारियों  के
 भारतीय

 रेलवे

 कर्मचारी  राष्ट्रीय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण विभाग  कर्मचारी  भारत  सरकार के

 णालय  कर्मचारी  फेडरेशन कौर  श्रखिल  भारतीय  प्रतिरक्षा  कर्मचारी  फेडरेशन--ने  प्रतिनिधित्व

 किया था  ।  इन  सभी  पर  विचार  करने के  बाद
 आयोग

 ने  यह  निर्णय  किया  था
 कि

 वर्तमान  परिस्थिति
 झर  शझ्रायोग  के  निर्देश-पदों को  देखते  पांच  रुपये  अन्तरिम सहायता  पर्याप्त  होगी  ।

 हमें  ऐसे  मामलों  अन्य  मामलों  की  भांति  आयोग  के  निर्णय  को  मानना ही  पड़ता
 संघों

 ने  ही  नये  वेतन  आयोग की  मांग  की  ae  उनके  आग्रह  पर  ही  यह  मामला  झ्रायोग को  सौंपा

 गया  था  ।  आयोग  के  सभापति  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  प्रमुख  न्यायाधीश  हैं  ।  मैं  समझता  हूं
 कि

 इस  में

 यही  गारंटी  पर्याप्त  होनी  चाहिये  कि  आयोग  विभिन्न  रायों  पर  विचार  करेगा  ।  निर्णय  हो  चुकने के

 बाद  तो  हम  केवल  उसे  स्वीकार  ही  कर  सकते  हैं  ।  हमने  ही  तो  उस  निकाय  की नियुक्ति की  है  ।

 वेतन  आयोग  की  स्थापना की  मांग  रखी  जाने  का  एक  कारण  यह  भी  था
 कि  मूल्यों में  वृद्धि

 हो  रही  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  wa  मूल्यों  की  प्रवृत्ति  देखें तो  उन्हें पता  लगेगा  कि  wa  मूल्यों  में

 गिरावट  art  लगी  है
 ।

 पिछले  दो-तीन  सप्ताहों  के  दौरान  में  तो  मूल्य-देशानांक eX?  के  स्तर
 तक

 पहुंच चुक  हैं  ।  ऐसी  परिस्थिति  वेतन  आयोग  के  निर्णय  से  aaa  होना  कठिन  है  ।  वेतन  आयोग

 ने  सभी  बातों  का  ध्यान
 रखकर

 ही  यह
 निर्णय  किया है  ।  इस  मामलें में  निर्णय हो  चुकने  कौर

 उसकी

 घोषणा के  बाद
 उस  अन्तरिम

 सहायता  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  की  गई  है  ।  उसे  २५०  रुपये  तक  के  वेतन
 भोगियों

 के  स्थान
 ३००

 रुपये
 तक

 के
 वेतन  भोगियों  पर  लागू  कर  दया  गया  है  ।

 श्री  नाथ  पाई
 :

 माननीय  मंत्री  ने  मूल्यों  के  देदनांकों  का  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  जनवरी

 geyus wm tet ta के  रक्षित  बैंक  बुलेटिन  का  उद्धरण  श्रापके सामने  रखता  हूं  ।

 श्री राज  मैं  इसी
 सम्बन्ध

 में  बिलकुल ही  दूसरे  आंकड़े  भी  प्रस्तुत कर  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  मंत्री  इस  हस्तक्षेप  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिये  माननीय

 सदस्य
 श्रागे

 न
 बढ़ें

 ।
 एक  समय  में  एक  ही  सदस्य  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  राज  बहादुर :  श्री  मैं
 प्रदर्शन

 की  बात  को  लेंता  हूं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मुझे  एक  बात  कहनी

 है  इस  सभा  के  सदस्यों को  चाहे वे  किसी  भी  दल
 या  विचारधारा  के  यह  निश्चय  करना  चाहिये

 मूल  wait  में  ।
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 कि  भ्र सैनिक  dart  के  सम्बन्ध  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  बारे  में  हमारा  क्या  कर्त्तव्य  है  ।  क्या

 हम  उनके  संघों  को  बिल्कुल  राजनैतिक  दलों  के  रूप में  बढ़ने दें  ?  उनके  राजनैतिक  कार्यक्रमों को  चलने

 या  हम  इन  संघों  को  भ्र सैनिक  कर्मचारियों के  हित  के
 लिये

 काम  करने  की  बिक दें  ताकि

 कर्मचारियों  के  काम  की  दशा  तथा  बातों  का  सुधार  हो  ।  हमें एक  बार  निर्णय कर  लेना  चाहिये

 गमा कि  हम  सरकारी  विभागों में  राजनैतिक  दलबन्दी  नहीं  होने  देंगे  ।  हम  इन  संघों  को  उचित
 ~~  wee  रस

 के  भीतर  काम  करन  दगे  ।  उन्हें  राजनैतिक  दल  के  रूप  में  नहीं  फलने  देंगे  ।

 इस  सम्बन्ध में  एक  नया  आदेश है  ।  यह  आदेश  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  निकाला  है  ।  यह  इस

 प्रकार है

 सरकारी  कर्मचारी  झ्र पनी  सेवा  सम्बन्धी  adi  से  सम्बद्ध  किसी  प्रदर्शन  या  किसी  प्रकार

 की  हड़ताल  में  भाग  नहीं  लेगा  ।''

 दूसरे  में  पहले  प्रसाद  का  स्पष्टीकरण  किया  गया  है
 |

 एक  खण्ड  के  प्रधान  ने  पूछा  था  :

 किन
 बातों  को  प्रदर्शन  माना  जायेगा  ।  दूसरा  रादेश  मैं  पढ़कर  सुनाता हूं  ।  इन  कामों  को  प्रदर्शन  समझा x

 '  | ०७  डाकिये  बिल्ले  जलूस  नारे  लगाना  कौर  ऐसी  सार्वजनिक  सभा यें

 करना  जिनमें  साधारण  जनता  भाग  ले  ।”  क्या  ये  बातें  प्रदर्शन  नहीं  हैं  ?

 | ज  डाकिये' यह बिल्ला यह  बिल्ला  लगाकर  श्राप  क्या  वातावरण  पैदा  करना  चाहते  हैं  ।  क्या  सरकारी

 चोरियों  के  कार्मिक  संघ  को  चलाने  का  यही  तरीका है  ?  कामिक  संघवाद  राजनीति  में  बहुत

 है  ।  यह  सिद्धांत  हमें  हमेशा  के  लिये  समझ  लेना  चाहिये  |  डाक-तार  कर्मचारियों  की  सार्वजनिक  संभागों  को

 लीजिये  ।  यह  बात  सिद्धांत  रूप  से  मान  ली  गई  है  कि  वे  सभा  डाकघर  की  सीमा  के  भीतर  या  डाक

 विभाग
 के

 किसी
 ara  भवन  की  सीमा  वहां  काम  करने  वालों  के  काम  में  बाधा  न  पहुंचाते  कर

 सकते  यदि कोई  सभा  किसी  खुले  मैदान में  होती  है  तो  हर  आदमी  उसमें  जाकर  सम्मिलित ह

 सकता  है  कौर  इस  प्रकार  वह  सभा  एक  सार्वजनिक सभा  हो  जायेगी  ।

 इश्तहार  सामान्य  जनता  के  नाम  खुली  चिट्ठी  निकालनाਂ  ये  सब

 श्वेतों  प्रदान  नहीं  है  तो  कया  हैं  ?

 लगाते  हुए  मंत्री  से  मिलने  के  लिये  जानाਂ  यह  कया  है  ।  मंत्री से  मिलने  जाने  में  नारे  लगाने

 की  क्या  झा वस् यकता है  ?  सामान्य  प्रदर्शन  इसमें  क्या  भ्रातृ  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित

 सिद्धांत  नहीं  ह  जायेंगे  तो  ठीक  प्रकार  काम  नहीं  चलाया  जा  सकता  |  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  लोकतंत्र

 सफलतापूर्वक व  प्रभावशाली  ढंग  से  चले  तो  हमें  आचरण  सम्बन्धी  कुछ  सिद्धांत  wae  ५  पड़ेंगे
 बिना  seat के  कोई  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  हम  इन  सिद्धांतों  को  स्वीकार कर  लेते  हैं

 उन  गतिविधियों  को  देखते हुए  जिन्हें  प्रदर्शन  बताया  गया  संघों  या  भ्रमण  संस्थाओं  के  प्रति यह  कोई

 अन्याय या  उनके  free  का  अतिक्रमण  नहीं  होगा  ।  मुझे  इससे  अधिक  कुछ  भी  नहीं  कहना  है  ।

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  मुझे  कुछ  भी  नहीं  कहना  है  ।

 महोदय
 :

 वित्त  उपमंत्री  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  ।

 पति
 ब् ०  रा०

 भगत
 :

 में  केवल  एक  दो  बातें  कहना  चाहता हूं  |

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  कहा  कि  अनुपूरक  मांगें  बहुत  देर  से  उपस्थापित  की  जाती  हैं  इस  बात  की

 सावधानी  रखी  जाये
 कि

 ऐसी  मांगों  की  श्रावर्यकता
 न

 पड़े
 ।

 हमारी  वित्तीय  प्रक्रिया  ऐसी  है  कि  किसी

 हा  अंग्रेजी  में  ।
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 ब०
 ह  भगत |

 राशि  के  स्वीकृत  होने  के  बाद  उसके  वास्तविक  भुगतान  में  कुछ  समय  लग  जाता  है  |  चाहे  वंह  खाद्यान्नों
 क

 प्रायात  की  बात  हो  या  प्रतिरक्षा  भंडारों  के  खरीदने  की  बात हो  ।  ऐसे  खर्चों  के  बारे  में  पहले  से  भ्रंतुमान

 लगाना  बहुत  कठिन  होता  है  कौर  यदि  खर्च  प्रतीक  होता  है  तो  उसके  लिये  हमें  सभा  की  स्वीकृति
 लेनी

 पड़ती  है  ।  यदि  ऐसा  न  किया  जाये  तो  यह  सब  श्रसबवैधानिक  हो  जाये  |  हम  इस  सम्बन्ध  में  पुरी  सावधानी

 रखते  फिर  भी  व्यय  में  प्रवीणता  हो  ही  जाती  है  ।  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  में  प्रत्येक  मामले  कें  लिये  बताया

 जाता  है  कि  इन  मांगों  के  बारे  में  पहले  से  भ्रतमान  क्यों  नहीं  लगाया  जा  सका  |

 दूसरा  प्रश्न  राय-व्यस्क के  हिन्दी  में  होने  के  बारे  में  है  ।  गत  वर्ष  बहुत  कठिनाई  से  हम  हिन्दी

 में  राय-व्यस्क  तैयार कर  पाये  थे  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  हम  भ्र पने  प्रकाशन  को  हिन्दी में  निकलवाने

 के  लिये  कितने  इच्छुक  हैं
 ।

 पर  इसमें  बहुत-सी  कठिनाइयां  हैं  :
 संसाधनों

 का  सीमित  होना  कौर  हमारी

 नमता ।  हमें  हिन्दी  जानने  वालें  व्यक्तियों  को  ढूंढ़ना ही  नहीं  पड़ता  बल्कि  उन्हें  एक  विशेष  प्रकार
 क

 क्राम  का  प्रशिक्षण  भी  देना  पड़ता  है  ।  हमें  काफी  कठिनाई  होती  है  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 वादा

 तो

 नहीं  कर  सकते  पर  इस  सम्बन्ध  में  हम  जो  कुछ  भी  कर  सकेंगे  करेंगे  ।

 aa मैं  नासिक  सुरक्षा  प्रेस  की  बात  को  लेता  श्री  जाधव  ने  प्रेस  के  संचालन  सम्बन्धी  ब्यौरों

 का  उल्लेख  किया  ।  उन्होंने  बताया  कि  प्रेस  में  चोरियां  हुई  थीं  ।  पर  केवल  कर्मचारियों की  ही  तलाशियां

 क्यों ली  अफसरों  कीं  क्यों  नहीं
 ?

 यह  सब  ब्योरे  की  बातें  हम  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाते

 हैं  कि  काग़ाज़ की  चोरी  के  मामले  की  छान-बीन  हो  रही  है  ।  इसी  प्रकार  उन्होंने  कागज  की  बरबादी  का

 भी  ज़िक्र  किया  ।  कभी-कभी  जब  कागज  को  खोल  कर  देखा  जाता  है  तो  वह  खराब  निकलता  तो
 उसे

 काटना पड़ता  है  |  इस  प्रकार  की  बरबादी  तो  श्रपरिहार्ये  है  ।  हम  इसमें  कमी  करने  की  कोशिश  कर

 रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  उन्होंने  कहा  कि  कागज  की  कतरन  को  बेच  दिया  जाया  करे  पर  इस  प्रकार  यह  डर

 रहेगा  कि  इस  कतरन  को  कहीं  जाली  टिकट  बनाने  केकान  में  न  इस्तेमाल  कर  लिया  जाये
 ।  बात ह

 ब्यौरेवार ।  जो  सुझाव  दिये  गये  हैं  हमे  उनका  स्वागत  करते  हैं  ।

 आखिरी  बात  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  थी  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इसकी  चर्चा  करने  के  लिये  यह  उचित

 अवसर  नहीं  था  ।  हड़ताल  चल  नहीं  रही  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  ऐसी  हड़ताल  हुई  ।  मैं  माननीय  सदस्य
 की

 बात से  सहमत  हूं  कि  हड़ताल  अपरिहार्य नहीं  थी  ।  मैं  समझता  हुं  कि  wear  होता  यदि  ag  कार्मिक

 माननीय  सदस्य  जिसके  प्रतिनिधि  अ्रधिक  carat  होती  |

 समझौते  की  बात-चीत  करने  के  लिये  हम  हमेशा  तैयार  हैं  पर  बात  यह  है  कि  उन्होंने  हड़ताल की

 धमकी दी  ।  हमने  कहा  कि  यदि  हड़ताल  वापस  ले  ली  जाये  तो  हम  साथ  बैठकर  बातों  पर  विचार  करने

 को  तैयार  हैं  ।  सच  पुछा जाय  तो  पहले  भी  साथ  बैठ  कर  हमने  समस्याओं पर  विचार  किया  था  ।
 में

 सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अभी  कुछ  दिन  ya  वित्त  मंत्रालय  ale  श्रम  मंत्रालय  के  कुछ  वरिष्ठ

 शिकारी  वहां  गये  थे  भ्र ौर  उन्होंने  दोनों  संघों  के  मामलों  के  बारे  में  बात-चीत की  कौर वे  लगभग  किसी

 समझौते पर  पहुंच  गये  है

 केवल  एक  ही  बात  है  ।  वह  यह  कि  काम  के  घंटे  घटाकर  ४८  से  ४४  कर  दिये  जायें  ।  सिद्धांत की

 दृष्टि  से  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं
 ।

 पर  माननीय  सदस्य  का  भी  कुछ  उत्तरदायित्व  है  कौर  उन्होंने  कहा
 था

 कि  इस  कमी से  उत्पादन  पर  कई  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 श्री  नाथ  पाई
 :
 ठीक  हमने  कहा  था  कि  यदि  इस  उपक्रम  में  काम  करने  वाले  सभी  कर्मचारियों

 को  काम के  घंटे  समान  कर  दिये  जायेंगे  तो  कर्मचारी  भ्र ति रिक्त  काम  करना  भी  पसन्द  करेंगे  ताकि

 दन  में  कमी  न  होने  पावे  ।  पर  अतिरिक्त  काम  के  लिये  उन्हें  मंजूरी दी  जानी  चाहियें

 wit  में  ।



 २१  geys  अनुपूरक  अनुदानों  की  PEYV-NS  ERK

 श्री  ब०  Wo  भगत  :  माननीय  सदस्य  ने  पहले  जो  बात  की  इस  समय  जो  कह  रहे  हैं  उसमें

 अ्रन्तर है  ।  उन्होंने  उस  समय  यही  कहा  था  कि  उत्पादन  कम  नहीं  होगा ।

 एक  बात  यह  कही  गई  थी  कि  यदि
 ४४

 घंटे  के  बजाय  ४८  घंटे  मशीनें  चलाई  जायेंगी  तो  इन  मशीनों

 पर  भी  बरा  प्रभाव पड़ेगा  ।  इस  बात  को  मानने  के  लिये  हम  तैयार  पर मैं  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि  वें

 एसा  वातावरण  उत्पन्न  करें  जिसके  कारण  घंटे  की  कमी  करने  के  बाद  भी  उत्पादन पर  बरा  असर

 न  पड़े
 ।  यदि  ऐसा  हो  जाये  तो  बहुत  प्रति  बात  है  ।  इसमें  राष्ट्रीय  हित  है  कोई  विवाद  की  बात  भी

 नहीं है

 महोदय  :  कटौती  प्रस्ताव ३१  भर  ३२  भ्र नियमित  इसी  प्राकार  पर  कठौती  प्रस्ताव

 सख्या  ५२  भ्र  ६२  भी  भ्र नियमित  हैं  ।  अन्य  कटौती  प्रस्तावों  को  मैं  एक  साथ  मतदान के  लिये  रखूंगा

 दोष  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखें  गये  प्रौढ़  aetna  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुई
 :-

 मांग  सख्या
 बन

 दीपक  राशि

 प

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  V,RY,000

 उद्योग  %,%R,0%, 000

 BRE,  000

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  व्यय  १३,३े८,०००

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  %,§  १,०००

 प्रतिरक्षा  ee  T  9,92,  45,000

 ११  प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी-वाय  बल  ८,३४,८६,०००

 न  प्रतिरक्षा  सेवायें--अक्रियाकारी  व्यय  ¥5,C8,000

 २४  वैदेशिक  कार्य  19,  Yo  coe

 २६  बैंदेदिक-कार्य  मंत्रालय  के  qenia  विविध  व्यय  92,000

 RR  स्टाम्प  ४,०००

 -  चलमद्रा  १६,३  0.0

 टकसाल RX  9६,०  3,000

 EAC)  वाक्य  wa  तथा  निवृति-वेतन  V4,  90,000

 है. क  विभाजन-पूर्वे  के  भुगतान  LE R,o00

 द  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  विविध
 थ

 विभाग  तथा  wea  व्यय  ३,४५२,  १७,०००
 44  जनगणना  2,890,000

 ध्  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  झान  विविध  विभाग  त तथा  व्यय  2,000

 ६७  सिंचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  2,  %G,000

 nm ge  खान  20,  68,000

 प्र  खान  ईधन  मंत्रालय  के  विविध  विभाग  तथा

 न्य  व्यय  ..  १२,८२,७४  ४,०००

 ण्
 भारतीय  डाक  तथा  तार

 छि चे भाग  व्यय  १,२०,००,०००

 मूल  अंग्रेजी



 ERE  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  २१  gays

 माग  सख्या  शिक्षक  राशि

 go  संचार  राजपथ  €,'४  १,०००

 औ  सम् भरण  €,  ६६,०००

 gv  अन्य  सैनिक कार्य  3,35,\90,000

 gy  लेखन  सामग्री  तथा  मुद्रा  प्र  3,090,000

 Jog  प्रतिरक्षा  पूंजी  व्यय  RE 2,E¥,000

 2oG  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  १६  qv  ७००

 ११२  निवृत्ति  वेतनों  का  राशि कृत मूल्य  2%,000

 ११७  खाद्यान्नों का  क्रय  ३८,४८५,०  ०,०००

 शदे
 सिंचाई  कौर  reg  मंत्रालय

 का
 Ta  पूंजी  व्यय

 2,0%,00  000

 १२५  पुनर्वास  मंत्रालय का  पूंजी  व्यय  2,000

 १२६  खान  ईंधन  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय  १,०००

 १२७  भारतीय  डाक  तथा  तार  का  पंजी  व्यय  2,00,00,000

 zo  सड़कों पर  पंजी  व्यय  %,X0  00,000

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चौदहवीं  प्रतिवेदन

 म  प्रस्ताव  करता श्री  प्रेमनाथ  बनर्जी

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  चौदहवें

 प्रतिवेदन  जो  सभा में  २०  १९४८  को  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के  चौदहवें

 प्रतिवेदन  जो  सभा  में  २०  १९५८  को  उपस्थापित किया  गया  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ( aarters ) )  विधेयक

 श्री  नल दुर्ग कर  )  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  १८९८  में

 शर ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पर:स्थापित करने  की  श्रीमती  दी  जाये  ।

 महोदय
 :

 यह  है  :

 कि  दण्ड  प्रक्रिया  १८९८
 में

 भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  नलदुर्गकर :  मैं  विधेयक को
 पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ।

 भारत  के
 असाधारण  गजट  भाग  अनुभाग  २,  दिनांक  8 8-V-Ye  में  प्रकाशित  |

 wast  में  ।



 २१  फरवरी  थि  च 9g  y  i  ERY

 वृद्धावस्था  विवाह  रोक  विधेयक
 *

 श्री मोहन  स्वरूप  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 कि  वृद्धावस्था  में  विवाह पर

 रोक

 लगाने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी  जाय े।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 वृद्धावस्था  में  विवाह  पर  रोक  लगाने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति

 दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  |

 श्री  मोहन  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 समम  निर्धारण  में  वृद्धि  के  बारे  में  प्रस्ताव

 fat  राधा  रमण  चौक )  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 २३  १९४५७  को  सभा  ने  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी  विधेयक

 पर  विचार  करने  तथा  उसे  पारित  करने  के  लिये  जो  समय  निर्धारित  किया  था  उसे  २  घंटे  से

 बढ़ाकर  ३  घंटे  कर  दिया  बजाय

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  २३  १९४७  को  सभा  ने  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी  विधेयक

 पर  विचार करने  तथा  उसे  पारित  करने  के  लिये  जो  समय  निर्धारित  किया था  उसे २

 घंटे से  बढ़ाकर  ३  घंटे कर  दिया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  सभा  श्री  राधा  रमण  द्वारा  २०  १९५७ को  प्रस्तुत  किये

 गये  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  करने  का  अपराध  करने  वाले  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा  करेगी  |

 इस  विधेयक  के  लिये  निर्धारित  ३  घंटे  के  समय  में  १  घंटा  ७  मिनट  खर्च  हो  चुका  है
 ।  १  घंटा

 43.0  मिनट दोष  हैं

 श्री त्र ०  Fo  नायर |

 fat  पृ०  नायर
 श्री

 राधा
 रमण  के  इस  विधेयक  को  मैंने  ध्यान  से  पढ़ा  है

 ।

 वह  चाहते हैं  कि  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़ करने  वालें  व्यक्तियों  को  काफी  दण्ड  दिया  जाये  ।  पर  मेरा

 अनुमान  है  कि  शायद  उन्होंने  दण्ड  संहिता  का  अध्ययन  प्रति  तरह  नहीं  किया  है  ।  भारतीय दण्ड  संहिता

 में  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  करने  वाले  के  लिये  काफी  उपबन्ध है  ।  इस  विधेयक  में  जो  उपबन्ध  रखे

 गये  हैं  उनसे  अधिक  विस्तृत  व्यवस्था  दण्ड  संहिता  में  की  गयी  है  ।  दण्ड  संहिता  में  इसके  लिये  दो  वर्ष

 तक  की  सजा  या  जुर्माना  या  दोनों  की  व्यवस्था  है  पर  श्री  राधा  रमण  जी  के  विधेयक  में  १५  वर्ष  की  सजा

 Ua  के  असाधारण  गजट  भाग  २,  च्  २,  दिनांक  २१-२-५८  में  प्रकाशित  |

 मूल  wast  में
 ।



 €्२८  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  २१  ge4us

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 वें०  प०  नायर |]

 व  १०,०००  रुपये तक  जुर्माने की  बात  कही  गयी  यह  बहुत  भ्रमित  फिर
 भी

 राधा  रमण के

 विधेयक  में  साधारण  कारावास  व  कठोर  कारावास  का  कोई  भेद  नहीं  किया  गया  है  ।  क्या सब  को

 कठोर  कारावास दिया  जायेगा
 ?

 मुस्कराहट  की  सजा  १४  वर्ष  का  कठोर  ह  बात  कुछ

 उचित  नहीं  है  ।  फिर  इस  बात  के  लिये  सबूत भी  नहीं  मिल  सकेगा कि  वह  मुस्कराहट  श्रदषिष्ट  थी  या

 नहीं  ।  दण्ड  संहिता  में  सभी  प्रकार  के  ऐसे  अपराधों के  लिये  दण्ड  की  व्यवस्था है  ।  ऐसे  छोटे-छोटे

 अ्रपराधों  के  लिये  इतना  दण्ड  देना  ठीक  नही ं।

 मैं  समझता  कि  स्त्रियों के  छेड़-छाड़  की  समस्या  कोई  ऐसे  भीषण  रूप  में  नहीं  है  कि  इस  प्रकार

 का  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।  दण्ड  संहिता  के  उपबन्ध  पर्याप्त  हैं  ।  श्री  राधा  रमण  को  अ्रच्छी  प्रकार

 विचार  करके  अपना  विधेयक  वापस  ले  लेना  चाहिय े।

 ~~  १५११५  इला  पाल चौधरी  )
 :

 यह  विधेयक  स्त्रियों  की  सुरक्षा  के  लिये  है
 ।  पर  यदि

 श्राप  देखेंगे  तो  आपको पता  लगेगा  कि  खण्ड  (२)  में  जिन  अपराधों का  उल्लेख है  उनका  स्पष्टीकरण

 नहीं  किया  गया  है  कि  कौन-कौन  से  कृत्य  इन  अपराधों में  सम्मिलित  मानें  जायेंगे  ।  इस  प्रकार के  अरन्य

 भी  भ्र धि नियम हैं  जिनमें  स्त्रियों  को  संरक्षण  दिया  गया  है  ।  छेड़-छाड़  के  सम्बन्ध में  मेरा  विचार है  कि

 सामान्य  जनता  की  भावना  में  परिवर्तन  होना  चाहिये  ।

 कानून  से  यह  बात  कम  नहीं  की  जा  सकती  ।  श्राप  सोचने  की  कोशिश  करें  कि  इस  छेड़-छाड़ का

 मुख्य  कारण  क्या  इसका  कारण  गांवों  शादी  में  मनोरंजन  के  साधनों  की  कमी  हैं  ।  कुछ  लोगों का

 विचार  है
 कि

 प्रौरतें  स्वयं  इस  छेड़-छाड़  की
 घटनायें

 के  लिये  उत्तेजक  है  क्योंकि  वे  बहुत  सुन्दरता  से
 अपना  करती हैं  ।  पर  मैं  यह  नहीं  मानती  |  हमारे  यहां  सौंदर्य  प्रसाधन  एक  पुरानी  कला  है

 ।
 मुख्य

 बात तो  यह  है  कि  हमें  देश  की  स्थिति  को  काफी  मजबूत  बनाना  चाहियें  ताकि  उनमें  ग्रात्मविश्वास

 व  बल  पैदा हो  ।  यदि  उनमें  बल  व  झ्रात्मविश्वास  होगा  तो  उन्हें  कोई  भी  नहीं  छेड़ेगा  ।

 दफ्तरों  में  काम  करने  वाली  बाहर  से  खाने  वाली  लड़कियों  के  लिये  रहने  की  ठीक  व्यवस्था  कराई

 जानी चाहियें ।  उनकी  श्रमिक  स्थिति  में  भी  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  विदेशों  से क  AS
 कोई  प्रेरणा  लेने  की  कोई  ग्रा वश्य कता  नहीं  है  ।  हमारे  महाभारत  में  त्रि चांग दा  का  रूप  देखिये  केसे  बताया

 गया है

 प्रेम  बले  तिनी  माता  ।

 बाहु  act  तिनी  माता

 हमें  इसी  झ्रादश  पर  भारतीय  स्त्रियों  का  सम्मान  करना  चाहिये  ।

 देवो  नहि  नहि  नाभि  सामान्य  रमणी  ।

 पूजा  करि  राखिये  मां  बाप  से  नहि

 wae  करि  पुलिया  राखिए  ।

 पीछे  से  हरामी नहीं

 हमें  यह  समझना  चाहिये
 ।

 अतः  विचारों को  ऊंचा  बना  कर  यह  सब  कुछ  रोका  जा  सकता  है  ।  कानूनों के

 सहारे  नहीं
 |

 दी  ०
 चं०  शर्मा  :

 विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  की  बात  पर  मुझे

 है  कि  उन्होंने  पूछा कि  यह  बात  किस  ara  पर  कही  जा  रही  है  कि  a  के  साथ  छेड़-छाड़  करने  के

 बढ़  रहे  इसका  उत्तर  तो  यह  है  कि  उन्हें  इसके  लिये
 भ्रंग्रेजी

 area  किसी  भी  भाषा  के

 मूल  wast  में



 २१  gus  स्त्रियों के  साथ  छेड़-छाड़  €  cay

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 अखबार  देखने  चाहियें  ।  यह  रोग  केवल  भारत  में  ही  नहीं  प्रत्युत  संसार
 के

 अन्य  देशों  में  भी  खूब  फैल  रहा

 यह  भावना  जोर  पकड़  रही  है  कि  को  के
 समाज

 में  उतना  समुचित  नहीं

 मिल  रहा  है  जितना  कि  उन्हें  मिलना  चाहिये
 ।

 इस  सब  का  कारण  एक  नई  मनोवैज्ञानिक  विचारधारा है  ।

 उसका  ही  प्रभाव  है  कि  मर्द  शर  में  समुचित  समन्वय  नहीं  हो  रहा  यह  भी  कहा  गया  है

 कि  यह  रोग  शहरों  में  देहातों  में  नहीं  ।  परन्तु मैं  यह  बात  नहीं  देहातों  में  तो  श्रौरतों के  प्रति

 और  भी  बुरा  व्यवहार  होता है  ।  इस  व्यापक  सामाजिक  समस्या  के  प्रति  सचेत  होने  के

 शर  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  उपलक्ष  में  मैं  श्री  राधा  रमण  को  बधाई  देता हूं  ।

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता
 कि

 नर-नारी  की  समस्या के  बारे  में  जनता को  सचेत

 करने  की  काफी  गुंजाइश है  ।  यह  मामला  कानून  से  हल  नहीं  होगा  इसके  लिये  लोगों  को  दिक्षित  करने

 at  झ्रावश्यकता है  ।  सार्वजनिक  संस्थाओं  कौर  शिक्षा  संस्थाओं  द्वारा  इस  दिशा  में  सुधार  किया  जाना

 चाहिये
 ।

 लोगों  को  शिष्ट  व्यवहार  की  पूरी  शिक्षा  दी  जानी  शिक्षकों को  इस  बात  का  पूरा  ध्यान

 रखना  चाहिये  कि  नई  पीढ़ी  के  पुरुष  भ्र ौर  स्त्रियों  को  परस्पर  कैसा  व्यवहार  शिष्टाचार  बरतना

 प्रावश्यक  है
 |

 यह  समस्या  केवल  हमारे  देश  तक  ही  सीमित  नहीं  है  प्रत्युत  सारे  विश्व  की  समस्या  है  भर

 इसके  प्रति  विशेष  सचेत  रहना ही  चाहिये

 घरों  में  भी
 बच्चे

 शौर
 बच्चियों  को

 ऐसे  अवसर देने  चाहियें  कि
 वे

 परस्पर  एक  दूसरे  को  समझ

 सकें
 ।

 इस  दिशा  में  शिक्षा  पथ-प्रदर्शन का  काम  समाज  कल्याण  कर  रहा  है  ।  इसकी  शाखायें

 दायरों के  अतिरिक्त  ग्रामों  में  भी  हैं
 ।

 प्राय  संस्थायें  भी  इस  समस्त  कल्याण  के  कार्य  को  हाथ  में  ले  सकती

 हमारे  देश  की
 स्त्रियों

 को  चाहिये
 कि

 वे  अपने  शारीर  तथा  मन  को  इतना  मजबूत  बनायें  कि  इस

 प्रकार के  व्यवहार  का
 शिकार  श्रासानी

 से
 न  हो  जायें  ।  प्रधान

 मंत्री
 ने  भी  ठीक  ही  कहा  था  कि  वे  नहीं

 चाहते  कि  हमारें देश  की  महिलायें
 न

 कही  जायें  बल्कि  सबला  बनें |  यह  ठीक ही  है  भ्रौर  हमें

 भी  यही  दृष्टिकोण  अ्रपनाना  चाहिये  ।

 एक  बात यह  है  कि  श्री  राधा  रमण  ने  | एकक: छड़-छाड़  की  बहुत ही  wie  व्याख्या  की  है  श्र

 बहुत-सी  बातों  को  इसमें  एक  साथ  ही  लेने
 की

 कोशिश  की  है  ।  सामाजिक  विधान  क  लिये  ऐसा  करना

 उचित  नहीं  दिखाई  देता
 ।

 सामाजिक  विधान  सरल  कौर  सीधा  लक्ष्य  होना  चाहिये ताकि  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 सरल हो  |

 ty  चक्रवती  पीठासीन

 इस  विधेयक का  सबसे  बड़ा
 दोष

 यह  है
 कि  १५  वर्ष  की  कैद  कौर  १०,०००  रुपया  जुर्माना की

 बात  कही  गई  है
 ।

 यह  विधेयक  को  हास्यास्पद  बना  देती  है
 ।

 रोकथाम  करने  की  बात  ठीक  परन्तु  सीमा
 से  बाहर  जाना  भी  कोई  उत्तम  बात  नहीं  है  ।

 मैं  गृह-कार्य  उपमंत्री  से
 जो

 कि  एक  महिला  प्रार्थना  करता  कि  उनके  मंत्रालय  को  इस  समस्या  की

 are  भी  ध्यान  देना  चाहिये  झ्र  मैं  श्री  राधा  रमण  से  भ्रमित  करूंगा  कि  उन्हें  विधेयक बा पिस  ले  लेना

 चाहिये
 |

 यह  बात  समझ  ५ झा  गई  है  कि  इस  समस्या  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  परन्तु  इसका  हल
 करने  के  लिये  कानून  के  साथ-साथ  शिक्षा  में

 भी  सुधार  करना  होगा
 ।

 श्रीमती  कृष्णा  मेहता  तथा
 :  सभानेत्री  श्री  राधा  रमण  द्वारा  जो  बिल  Gar

 किया  गया  है  वह  मेरे  विचार में  बहुत  महत्व  रखता  है  ।
 ऐसी  कोई  व्यवस्था  होनी  ही  चाहिये  जिससे कि

 इन  हरकतों  पर  कुछ  रोक  हो  सके  ।



 qvo  स्त्रियों के  साथ  छेड़-छाड़  शुक्रवार, २१ फर २१  फर  es

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 [  श्रीमती  कुष्णा  मेहता |

 माना  कि  भारतीय  दण्ड  विधान  में  इसके  लिये  काफी  व्यवस्था  है  परन्तु  छोटे-मोटे  झ्रपराध  इतने

 होते  हैं  कि  उनके  लिये  जनता  चाहती  है  कि  कुछ
 न

 कुछ  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ।  इस  बिल  में  १४  वर्ष की  सजा

 तथा १०  हजार  रुपया  जुर्माना  की  सजा  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  यह  तो  बड़े-बड़े  भ्रपराधों  के  लिये  होना

 चाहिये  ।  परन्तु  प्रतिदिन  छोटी-मोटी  ऐसी  घटनायें  होती  रहती  हैं  जिनका  सबूत  देना  बहुत  कठिन  होता  है

 लेकिन  उन  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कुछ न  कुछ  कदम  तो  उठाना  ही  चाहिये  ताकि  जनता  का  इनसे

 बचाव हो  सके  |  मैं  नहीं  जानती  कि  इन  बुराइयों  को  दुर  करने  के  लिये  कानून  कहां  तक  लाभदायक  होगा  |

 ैं  तो  चाहती  हूं  कि  महिलाओं  को  अपने  में  फिर  से  वह  शक्ति  पैदा  करनी  चाहिये  जिससे  कि  ये  बुराइयां

 दर  हों
 ।

 आजकल  महिला झ्र ों  से  ज्यादा  लड़कियों  को  इन  चीजों  का  मुकाबला  करना  पड़ता  है  क्योंकि  उनको

 पढ़ाई के  लिये  कौर  काम-काज  के  लिये  ज्यादा  बाहर  निकलना  पड़ता  है
 ।

 वे  इन  हरकतों  से  बहुत  परेशान

 ।  उन्हें  रक्षा  की  जगह  मिलता  है
 ।

 जहां  उन्हें  रक्षा  की  श्रद्धा  होती  है  वहां  उनको  अपमान

 मिलता है  ।  वे  अपनी  परम्परा  के  थि  किसी  को  कुछ  कह  नहीं  सकतीं
 |

 समाज  में  भी  कोई  जगह  नहीं

 है  जहां  वह  जाकर  अपनी  बात  कह  सकें
 ।  अध्यक्ष  केवल  एक  जगह  की  बात  नहीं  है

 ।
 भारत  के  अनेक

 हिस्सों  में  ऐसा  होता  है  ।  लड़कियां  कहीं  मेले  में  या  भीड़-भाड़ में  मनोरंजन  के  स्थानों  में  जाने  से

 घबराती  हैं  ।  मैं  समझती  हं  कि  उनको  उन  स्थानों  में  जाना  ही  चाहिये
 ।

 वे  भ्रमर  वहां  जाती  हैं  तो  मन

 कडा  करके  जाती  हैं  ।  होता  यह  है  कि  उन्हें  वहां  प्रपमानजनक  सुनने  पड़ते  हं
 ।  कहीं-कहीं देखा  गया

 है  कि  बस  के  स्टैंडों  पर  साइकिल  पर  चलते  हुए  उनसे  अपमानजनक  शब्द  कहे  जाते  हैं
 |

 यहां  तक
 कि

 अपमानजनक हरकतों  से  वे  बड़ी  परेशान  हैं  ।  भ्रगर वे कहीं घूमने वे  कहीं  घूमने  या  दुकानों  में  जाती  हैं  तो  उनका  पीछा

 किया  जाता  है  ।  कौर  झुंड  कांड  उनके  पीछे  रहते  हैं
 ।

 वे  बेचारी  कहां  जायें  किससे  कहें
 ।

 मेरा  विचार

 है  कि  इस  चीज  के  कारण  महिलाओं  कौर  पुरुषों  के  बीच  एक  खाई  बनती  भरोसे  के  स्थान  पर  शंका

 जोकि  बड़ी  घातक  सिद्ध  हो  सकती  है  ।
 थोड़े  लोगों  को  ग्राम  जनता  इस  चीज  से  परेशान

 कोई  भी  महिलाओं  का  श्रीमान  होना  पसन्द  नहीं  कर  सकता
 |  लेकिन  कोई  भी  यह  रास्ता  नहीं

 ढूंढता
 कि

 इस  बुराई
 को

 किस  प्रकार  दूर  किया  जाये  ।  हमें  सिफ॑  लड़कियों  की  चिन्ता नहीं  है  ।  हमें  लड़कों

 की  भी  चिन्ता  करनी  चाहिये  कि  उनका  चरित्र  कैसे  ऊंचा  उठेगा  |  आखिर  उनका  चरित्र  भी  ऊंचा  उठना

 चाहिये  ।  शिक्षित  वर्ग  को  ऐसा  करते  देख  कर  गुंडों  की  बहुत  ज्यादा  हिम्मत  बढ़  जाती  है
 ।

 इनमें
 छोटे-बड़े

 सभी  उमर  के  लड़के  होते  हैं  ।  यह  चीज  बहुत  wo  खतरनाक  है  ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  मैं  यह  नहीं  कह  सकती  कि  यह  बिल  इन  बुराइयों  को  दूर  करने में

 कहां  तक  सफल  हो  सकता  है
 ।

 हमें  श्नाखिर  इन  बुराइयों
 की  जड़

 देखना  चाहिये  कि
 य

 बुराइयां  पदा

 कहां  से  होती  हैं  कयों  यह  समाज  में  फैलती  हैं  ।  जब  तक  समाज  इसकी  पुरी  तरह  खोज  नहीं
 करेंगा

 तब  तक  हमें  उम्मीद  नहीं  है  कि  ये  बुराइयां  दूर  हो  सकेंगी  ।  ये  हरकतें  दिनों  सुनने  में  तो  छोटी  मालूम

 होती हैं  लेकिन  लोगों  से  जाकर  उन  लड़कियों  से  जाकर  उन  महिलाओं  से
 जाकर

 पूछिये  जिन  पर  गुजरती  है  ।
 मैं  इसके  लिये

 किसी
 को

 दोषी
 नहीं  ठहराती  लेकिन  फिर

 भी
 समाज  में  जो

 बनाई  है  उसको  दूर  करने  का  कोई  न  कोई  रास्ता  ढूंढना  चाहिये  |

 एक  वक्त था था  जब  प्रौरते  बहुत  अच्छी  तरह  चीजों  का  मुकाबला  करती  थीं
 |

 उनको  करना  भी

 चाहिये  क्योंकि  उनको  देश  का  बहुत-सा  काम  संभालना  है  ।  लेकिन  वह  चीज  रमा  बहुत  दूर

 चली  गयी  है  ।  नगर  ऐसा  न  होता  तो  पिछले  दस  सालों  में  जो  घटनायें  घटीं  वे  न  घटती
 ।

 मैं  नहीं कह

 सकती  कि दिक्षा में  फक  गया  है  या  किसी  कौर  चीज  लेकिन  मैं  यह  प्रार्थना  करूंगी
 कि

 एसा  कुछ

 जरूर  होना  चाहिये  जिससे  हमारे  समाज  से  यह  बुराई  निकल  जाये  |



 २१  Reus  स्त्रियों के  साथ  छेड़-छाड़

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक
 € हेर

 tat हेम  बरुआ  :
 यद्यपि  मझे  श्री  राधा  रमण  की ~  चन  ईमानदारी ‘

 परन्तु में  इस  विधेयक की  कोई  शभ्रावइ्यकता
 पर  पूरण  विश्वास

 oy
 नहीं  समझता

 ।
 ऐसी  समस्याओं का  हल  विधानों  से  हा

 सकता
 ।

 हम  इन  सदस्यों  के  प्रति  सामाजिक  दृष्टिकोण
 अपनाना  चाहिये  |  हमारे  समाज की  अ्रवस्था

 क्या है  हम  प्राचीन  काल
 की  बातें  करते  हैं  परन्तु  वह  युग  समाप्त  हो  चुका  है  हमें  नयें  युग  का निर्माण  करना है  ।

 राज
 के  युग  के  सामाजिक जीवन  में

 स्त्री
 पुरुष  परस्पर  मिलें तो  यही  समझ  लिया  जाता

 बहुत  प्रतिबन्ध  है  ।
 यदि  कोई  लड़की-लड़के  या

 है
 कि

 यह  वापस  में  विवाह  करने  वाले  हैं  ।  यह  बात
 भी  गलत  है  कि  ग्रामों  के  मुकाबले  में  दायरों  में  स्त्री

 के  सम्बन्ध प्रति  क्योंकि  शहरो ंके  लोग

 अधिक  सभ्य  और  सुशिक्षित  होते  इस  प्रकार के  वि

 में  होती है  ।

 धमाकों  की  आवश्यकता  बड़े  गिरे  हुए  समाज

 स्वाभाविक  मनोरंजन
 की

 भावना  को  दबाने  से
 भी

 इस  प्रकार  के  ग्रप राध  होते  हैं  ।  यदि  प्रत्येक
 परिवार के  पास  एक  रेडियो  हो  शर

 सिनेमा  इत्यादि  जाने  के  अवसर  मिलते  तो  स्वाभाविक

 रंजन  होता  रहता  है  ।  इससे  स्वाभाविक  दिशाओं  की  कौर
 मन  जाता  ही  नहीं  ।  हमारे  समाज  में

 पुरुष  शहरों  स्त्री  की
 परस्पर  मिलने

 की
 स्वाभाविक  वृत्ति

 को
 दबाया  जाता  है  ।  लड़की  से  बात  करना

 शौर  मजाक  करना  पाप  समझा  जाता  है  ।
 इससे  स्वाभाविक  भावनायें  दबकर  सामाजिक रोगों  का

 कारण  जाती हैं  ।  श्री  राधा  रमण  को
 इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  करने  से  पूर्व  ये  सामाजिक

 इयां दू

 alt  वहां  इस

 प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  पश्चिमी  देशों  में  इस  सम्बन्ध  में  काफी  क्रांति  हो  चुकी  है  ।

 पुरानी  पवित्रता  का  विचार  नहीं  रहा  ।  इससे  नर-नारी
 के  सम्बन्ध वहां  हो  गये

 हमारे यहां  जबरदस्ती  का  कौर  भयभीत  करने  का  ८.0  अपनाया  जाता  है  ।
 लोग  छुप-छुप के  कई प्रकार

 के  काम  करते  मेरा  मत  है  कि  यदि  पुरुषों  कौर  स्त्रियों  को  परस्पर  सम्पकं  स्थापित  करने  की

 पूर्ण  स्वतन्त्रता  दे  दी  जाये  तो  इस  प्रकार  की  छेड़-छाड़  का  चिन्ह  भी  कहीं  दिखाई  नहीं  देगा  ।

 an
 हम  प्यार  जीवन  का  मूल्य  ही  खो  बन

 हैं
 ।  प्रोफैसर धर्मा  ने  ठीक  कहा  है  कि  लड़के-लड़कियों को

 व्यवहार  संहिता  की  शिक्षा  दी  जानी  चाहिये  परन्तु  क्या  हमारे  यहां  कोई  व्यवहार  संहिता  है  ।  यदि
 श्री  राधा  रमण  इस  रोग  का  कारण  स्कूलों-कालिजों  के  लड़के-लड़कियों  की  eat  हीनता  को  समझते

 हैं  तो  वह  भूल  में  लड़के-लड़कियों का  सम्पर्क  तो  स्वाभाविक  है  ।  तौर
 केवल  लड़के-लड़कियों  में  ही

 यह  दोष  ओठों  में  भी  होता  है

 ।

 बूढ़े

 भी
 इस  मामले  में  कई  बार  युवकों  की  नकल  करते  देखे  गये

 सजा
 की

 बात  भी  बड़ी  विचित्र  १५  वर्ष
 की

 कैद  प्रौढ़  १०,०००  रुपया  जुर्माना  ।  ईश्वर ही

 बचाये ।  मैं  इतना  ही  कौर  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  श्रस्वीकुत  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्रीमती  मिनीमाता  बाजार--रक्षित--भ्रनुसुचित  :
 सभानेत्री  मैं

 इस  बिल  का  स्वागत  करती  हूं  ।  इससे  जनता  महिला  वर्ग  कितना भला  हो  सकता वह  तो  मैं

 नहीं  कह  परन्तु  मैं  चाहती  हूं  कि  झपने  संविधान  के  मुताबिक  इस  प्रकार  के  कुछ  बिल  महिलायें

 के  लिये  होना  आवश्यक  है  ।  मैं  बहुत  बड़ी-बड़ी  बातों  में  नहीं  जाना  चाहती  हूं  ।  हमारे  साथ  कौर  हमारी

 नौजवान  लड़कियों  के  साथ  जो  छेड़खानी  होती  मैं  उसके  विषय  में  कुछ  कहना  चाहती  हू ं।

 बाप  देखेंगे  कि  जितनी  ही  शिक्षा  ज्यादा  हो  रही  उतनी ही  लड़कों  के  द्वारा  लड़कियों को  छेड़ने
 के

 मामलों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  उसको  एक  ईरान  बना  लिया  गया  है
 ।

 मैं  यह  कहना  चाहती  हूं
 कि  इस

 बिल
 का

 यह  हैं  कि  जो  आदमी  लड़कियों  aie  महिला-वर्ग  के  साथ  छेड़खानी
 उनको  दण्ड

 मूल  में  ।
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 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 [  श्रीमती  मिनीमाता  J.

 दिया  परन्तु  इस  सदर्न  के  वातावरण  से  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  औरतों को  ही  दण्ड  दिया

 बयोंकि वे  ज्यादातर  सवार  करती  हैं  ।  कौर  शायद  हमारे  भाइयों  के  विचार  में  किसी  युग  में

 नहीं  था  ।  क्या  are  मानेंगे  कि  गए  युगों  श्छगार  कितना  ज्यादा  था
 ?  ate  श्यूंगार को को  कितनी  श्रेष्ठता

 दी  गई  उसको  शायद  श्राप  भूल  गये  हैं  ।  उस  युग  में  भी  चेहरे  पर  लगाने  के  लिये  हॉफ  लाल

 करने के  लिये  पदार्थ  होते  थे
 ।

 उस  युग  में
 भी

 लड़कियां  उबटन  लगाती  थीं  शर  बहुत  करती  थीं
 ।

 इस  युग्म समय  कम  होने  के  कारण  श्छंगार  के  लिये  बनी  बनाई  चीजें  मिलती  हैं
 |

 मैं  यह  कहना  चाहती  हूं

 कि  अयंगार  करना  कोई  गुनाह  नहीं  है  ।  कगार  की  चीजें  भी  अपना  स्वार्थ  सिद्ध  करने  के  लिये  उनको  देते

 हैं  ।  जो  औरतें  अपनी  इच्छा  से  पुकार  करती  वे  सब  अपने  स्वार्थ  के  लिये  ऐसा  करती  हैं  ।
 चारों  युगों

 में  ata  के  लिये  जुगार  एक  श्रेष्ठ  चीज रही  है  ।

 हम  यहां  पर  जनता  के  सेवक  बन  कर  जाये  हैं  शौ  जबान  से  हम  कहते  हैं  कि  हम  सेवक  परन्तु

 हमारे  साथ  सेवा  का  नाता  निभाने  में--श्रौरतों  की  सेवा  ake  उनके  हित  के  लिये  कोई  कार्य  करने

 वायद  हम  आनाकानी करेंगे  |  जब  इस  सदन  से  हमको  कोई  नहीं  तो  बाहर  से  यह  बहुत

 कम  है
 ।

 श्राज  के  युग  में  कहा  यह  जाता  है  कि  महिलायें  राष्ट्र  की  निर्माता  परन्तु  महिलाओं  को ae  २३
 हन दन  म॑  उनकी  प्रगति  के  लिये  कोई  कदम  उठाने  में  कौर  उनको  बराबरी  के  अधिकार  देने  में  हमारे  भाई

 हिचकिचाते हैं  ।  इसके  मायने  ये  हैं  कि  वे  हमको  बराबरी  में  लेकर  भ्रपने  राष्ट्र  के  लि  ये  कार्य  करने  के  लिये

 तैयार  नहीं  हैं  ।

 इस  बिल  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इसका  पास  होना  निहायत  आवश्यक  है
 ।  यह

 ठीक  है
 कि

 इससे  कुछ  होना  जाना  नहीं  है  श्नौर  यह  कानून  बन  तो  वह  लागू
 भी

 नहीं  होगा
 |

 परन्तु

 मैं  कहूंगी  कि  हमारे  भाई  साहबान  भावनाओं  को  बदलें  ताकि  जो  लोग  हमारे  प्रति  अनादर  का

 हार  करते  उनको  ऐसा  करने  से  रोका  जा  सके  ।  राज  कहीं  नगर  कोई  लड़की  साइकिल पर  जाती

 तो  उनको  छेड़ने  वाले  दौड़  कर  उसके  केरियर  पर  चढ़  जाते  हैं  या  धक्का  मार  कर  उसको  साइकिल
 से

 गिरा  देते  हैं  ।  मैं  ऐसे  कई  उदाहरण  बता  सकती  हूं
 ।

 हमारे  पड़ौस  में  एक  पंजाबी
 जिनकी

 तीन
 लड़कियां

 हैं  ।  वे  पढ़ने  जाती  हैं  ।  कुछ  लड़के  उनके  साथ  छेड़खानी  करते हैं  उनको  समझाया  गया  है  कि  ऐसा

 नहीं  करना  पर  वे  नहीं  मानते  हैं
 ।

 झ्राखिर  उन  तीनों  लड़कियों
 की

 पढ़ाई  छुड़ानी  पड़ी  ।  यदि  कोई

 लड़की  दर मिली  हुई  झेंपती  तो  इस  वातावरण  में  तो  उसका  जीवन  बरबाद  हो  जाता  है  ।
 मैं

 को-एजूकेशन  के  ख़िलाफ  नहीं हूं
 ।  मैं  चाहती  हूं  कि  को-एजूकेशन  हो  कौर  हमारे  महिला-वर्ग  की

 शक्ति  सबल
 ताकि

 वे  बराबर  के  अ्रधिकार  प्राप्त  कर  सकें  और  बराबरी  में  पुरुषों के  साथ  मिलकर

 कार्य  कर  सकें  वे  यह  प्रतारक
 न

 करें
 कि

 हम  आदमियों  के  साथ  काम  कर  रही  हैं  या  औरतों  के  साथ  |

 महिला ग्र ो ंमें  यह  शाक्ति  होनी  चाहिये
 कि

 हमारे  भाई  sited  के  साथ  अपनी  बहिनों  जैसा  व्यवहार  करें

 ait  यह  समझें
 कि

 औरतों  के  साथ  छेड़खानी  करना  हमारे  राष्ट्र  के  लिये  घातक  है  ।

 में  जब
 गांवों

 में  जाती  तो  देखती  हूं  कि  गांव  वाले  अपनी  लड़कियों  को  दूसरी  तीसरी  श्रेणी  तक

 ही  पढ़ाते ते  हैं  कौर  फिर  उन  को  स्कूल  से  छुड़ा  लेते  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  वे  साफ  शब्दों  में  कहते  हैं  कि  शहरों

 में  नौजवान
 लड़कियां

 पढ़ती  हैँ
 a

 लोग
 उनके

 साथ  छेड़खानी  करते  हमको  यह  नहीं
 हम  इन  को  मार  डालेंगे

 या  मर  जायेंगे
 ।
 गांवों  में  प्रभी  भी  यह  वाणी  सुनी  जाती  है  ।

 यह  भी  बहुत  झ्रावश्यक  है
 कि

 हमारे  विद्यार्थियों  के  चरित्र  को
 ऊंचा  करने  के  लिये  स्कूलों  में  समोचित

 शिक्षा
 दी  ताकि वे  लड़कों  लड़कियों को  बराबर

 कि  लड़के  att  लड़कियां  अ्रलग-भ्रलग कार्य  करें  ax

 समझें  शौर  उनको  ऐसा  अ्रनुभव  न  हो

 अलग-रल  कायें  करने में  ही  हम  लोगों  की
 सफलता  बल्कि

 वे  यह  भ्रनुभव  करें  कि  हमारे  बीच  में
 कोई  खाई  नहीं है  प्रौढ़  हम  सब  बराबर |



 शुक्रवार  २१  Peas  स्त्रियों के  साथ  छेड़-छाड़  GRR

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 श्री  जयपाल  सिह  झ्रादिम  :  मैं  विधेयक

 के  कई  अंगों  का  समर्थन  करना  चाहता  परन्तु  इसमें  दोष  भी  हैं  लोग  इसका  अनुचित
 लाभ

 उठा

 सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  श्री  राधा  रमण  को  इस  विधेयक  का  मसौदा  फिर  से  तैयार  करवाना  चाहिय े।

 मेरा  मत  है  कि  जिस  समाज  का  मैं  हूं  उसमें  पुरुषों  को  भी  संरक्षण की
 आवश्यकता

 है
 ।  हमारे  ख़ादिम

 जाति  समाज  में  मेल-जोल  की  काफी  स्वतन्त्रता  है
 ।

 वहां  अन्य  भारतीय  जातियों  के  मुकाबले  में  नैतिकता  का

 स्तर  काफी  ऊंचा  है  ।  परन्तु  वहां  भी  खतरा  बढ़  रहा  है  ।  से  कुछ  वर्ष  पूर्वे  जहां  गुप्त  रोगों  का  कोई

 नाम  नहीं  वहां  यह  रोग बढ़  भ्र ौर जब  भी  किसी  भी  जगह  गेर-ग्रासिम

 जातियों  के  लोग  afer  जाति  लोगों  के  सम्पर्क  में  कराते  हैं  तो  इस  डाँड़-छाड़  का  खतरा  बराबर  लगा

 रहता है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  है  कि  स्त्री  कौर  पुरुष  के  भेद-भाव  पर  जोर  न  देकर  हमें  सजा  का

 निर्णय  कृत्य  को  देखकर  करना  चाहिये
 |

 श्री  धर्मा  ने  युवकों  की  ही  बातें  अधिक  की  परन्तु  मेरा  ही  प्राम  प्रभुत्व  यह  है  कि

 हित  वयस्क  इस  मामले  में  प्रतीक  खतरनाक  सिद्ध  होते  हैं  ।  दल्ली  जैसे  स्थान  में  तो  यह  बातें  बड़ी  साधारण

 सी
 कौर  यदि  भारतीय  दण्ड  संहिता  इस  प्रकार  के  भ्रपराधों  के  लिये  काफी  नहीं  तो  इस  प्रकार का

 विधान होना  ही  चाहिये  ।  परन्तु  मैं  aaa  मित्र  से  यह  कहूंगा  कि  उन्हें  स्त्रियों  के  प्रति  इतना  अधिक  उदार

 होने  की  जरूरत नहीं  ।  २०वीं  शताब्दी  की  स्त्रियां  इतनी  नर्म  नहीं  हैं  ।  हमारे  arian  जाति  समाज  में

 तो  महिलायें का  स्थान  सबसे  ऊंचा  है  ।  हम  पिछड़े  हुए  लोग  परन्तु  थोड़ा  बहुत  तो  हमसे  भी

 सीख  सकते  हैं  ।  हर  क्षेत्र  में  ग्राम  बढ़  रही  प्रौढ़  यदि  उसे  कार्य  क्षेत्र  में  जाना  तो

 यह  छेड़-छाड़  का  कोई  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  श्री  राधा  रमण  के  दिमाग  में  पुरानी बातें  घर  कर
 गयी  हैं  ।

 हमारे  पुराने  विचारों के  लोगों  को  यह  समझ  लेना  चाहिये कि  शरत  के  भी  भ्रामक  श्र

 झालम-सम्मान  होता  है  ।  वें  भी  परिवार  प्रौढ़  राष्ट्र  का  उसी  प्रकार  निर्माण  कर  सकती  हैं  जिस  प्रकार

 कि
 पुरुष  करते  यदि  रक्षण  ही  देने  का  प्रश्न  हो  तो  फिर  पुरुषों  को  भी  दिया  जाना  चाहिय े।

 श्रीमती  लक्ष्मीबाई  )  सभानेत्री  यह  जो  बिल  राधा  रमण  जी  ने  यहां  पर

 किया  है  में  इसका  स्वागत  नहीं  करती  gale  न  ही  इसका  स्वागत  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  उनसे

 fara  निवेदन  करती  हूं  कि  ag  इसको  एकदम  facet  कर  लें  ।  बहुत  से  भाई  बहनों  ने  इस

 पर  हुई  बहस  में  भाग  लिया  है  ऊपर  विचार  प्रकट  किए  हैं  ।  श्राप  लोग  बहनों  प्रौढ़  माताओं  को

 समझते  पावन  ate  पवित्र  चरित्र वाली  समझते  हैं  औरमैं  समझती हूं  आपको  ऐसा  समझना
 भी

 चाहिये ।  उनमें  श्राज  भी  श्रात्मदाक्ति  है  कौर वे  अपनी  रक्षा  कर  सकती  हैँ  ।  लेकिन  भ्रावश्यकता  दूसरी

 चीजों  की  इस  तरह  के  बिल  यहां  लाने  की  नहीं  ।  जब  श्राप  लोग  किताबें  लिखते  हैं  तो  बहनों  के  हरारे में

 लिखते  कौर  जब  तस्वीरें  बनाते  हैं  तो  बहनों  को  लेकर  बनाते  हैं  लोग  प्रौढ़  कुछ  बनाने  की  बात

 को  सोचते et  नहीं  हैं  ।

 मैं  इस  बात  में  गौरव  महसूस करती  हूं  कि  मैं  बहुत-सी  बहनों का  चरित्र  मां की  तरह  जानती

 राज जो  बुरी  बात  होती  हैं  व ेकिसकी  गलती
 से  होती  हैं  कौर  उनको  कैसे  रोका  जा  सकता  यह

 प्रश्न  हमारे  सामने  है  ।  मैं  समझती हूं  कि  कानून  बना  देने  से  या  रूल्स  तथा  रेगुलेशन्स  बना  देने  से  कुछ

 काम  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  बिल  में  भ्रापने  हंसी  मजाक  करने  के  अपराधी  पंद्रह  साल  की  कद

 १०,००० रुपये  जुर्माने  के  रखे  श्राप  लोगों  को  बाजार चलते  पकड़  सकते  हैं  ।  नगर  कप  उनको

 पकड़ते हैं  तो  राज  उनके  पास  देने  के  लिये  इतना  पैसा भी  नहीं  मैं  समझती हूं  कि  इस  बिल  को  लाने

 pyr  a  में  ।



 ३४  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  २१  १९५८

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी  विधेयक

 [  श्रीमती  लक्ष्मीबाई  ]

 में  उनकी  नियत  seat  नहीं
 थी  कौर

 मैँ  इसका  स्वागत  नहीं  करती  हूं  ।  मैं  चाहती हुं  कि  इस  रिस्पेक्टेबल

 हाउस  में  प्राय  बहनों  के  लिये  west  चीज  लायें  हम  उसका  स्वागत  करेंगे  ।  ऐसी  चीजें  इस

 हाउस  में  लायें  जिनका  हम  स्वागत  कर
 सकें  ।  लेकिन

 इस  तरह  का  faa  लाकर  बहस  करना  ठीक

 नहीं  है
 ।

 मैं  मानती  हूं  कि  यहां पर  बैठ  हुए  हमारे  भाइयों
 के  दिलों में  हमारे  प्रति  wer  भाव  है

 कौर  यह  होना  भी  चाहिये  ।  लेकिन  मैं  चाहती  हूं  और  श्राप  इसे  स्वीकार  करेंगे  कि  प्रौरतों  से  सम्बन्ध  रखने

 वाली सभी  चीजें  शरारतों की  कमेटी  में  जिसकी  अध्यक्षा हमारी  डिप्टी  मिनिस्टर  जानी  चाहियें

 श्र  उसकी  स्वीकृति  से  उनको  यहां  पर  लाने  की  इजाजत  होनी  चाहिये  ।

 ard  इस  बिल  में  पनिशमेंट  की  इलाज  रखी  है  ।  लेकिन  पनिशमेंट  से  कुछ  नहीं  बनता  है  ।  इस

 बुराई  की  रोक-थाम  करने  के  लिये  हमें  हिम्मत  से  काम  लेना  होगा
 ।

 कहीं
 पर

 कोई  आदमी या

 लड़का  शरारत  करता  है  तो  हमें  चाहिये  कि  हम  चार-पांच  मिलकर उसका  सुधार  करने के  लिये  उसकी

 माता  के  उसके  पिता  के  पास  जायें  कौर  उसके  माता-पिता  उसको  ठीक  राह  पर  डालें  ।  भ्रमर

 लड़कियों  में  हिम्मत  नहीं  होती  है  तो  उनको  चाहिए  कि  वे  अपने  माता  पिता
 को
 बता  दें  ।  प्रभी  मेरी

 एक  बहन  ने  उन  लड़कियों  का  जिक्र  किया  है  जिन्होंने  अपनी  पढ़ाई  बन्द  कर  दी  है  ।  मै ंसमझती हं  कि  पढ़ाई

 बन्द  नहीं  होनी  चाहिये  थी  ate  उस  व्यक्ति  के  सुधार  के  उपाय  करने  चाहियें  ।  हंसी-मजाक करने  से

 काम  नहीं  चलता  है
 ।  घर

 पर  प्रति  ट्रेनिंग  होनी  चाहिये  उनको  छू  वातावरण  में  पाला  जाना

 चाहिये  ।  ऐसा  देखा  गया  है  कि  बड़े  लोग  भी  इस  तरह  के  हंसी-मजाक  करते  हैं  ।  यह  बहुत  बुरी  चीज  है

 और  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  ऐसे  काम  वहीं  लोग  करते  हैं  जो  इरिस्पौंसिबल होते  जो  कुछ  काम

 धंधा  नहीं  करते  जो  पढ़ाई  लिखाई  नहीं  करते  जो  बेकार  फिरते  हैं
 ।

 हमारी  बहनों  को  बैठकर  के  इस
 पर  विचार  करना  चाहियें  ।

 हमारी  बहनों  ने  ग्रा जा दी  की  तहरीक  में  बहुत  काम  किया  है  नाम  कमाया  है
 |  यह

 जो  बुरी  चीज  सोसाइटी  में  इसको  दूर  करने  का  काम  भी  उनको  सिर  पर  लेना  चाहिये  |  भाई

 तथा  बहनें  अलग-प्लग नहीं  समाज  के  ये  दोनों  एक  ही  हैं  ।  राज  देखा  जाता है  कि  बहुत-सी

 बहनों  की  दादी  नहीं  होती  है  कौर  इसका  एक  बड़ा  कारण  डावरी है । इस वास्ते है  ।  इस  वास्ते  बहनों के
 सम्बन्ध

 में  कोई  बिल  लाना ही  था  तो  इस  डावरी  की  प्रथा  को  खत्म  करने  के  लिये  लाना  चाहिये  था

 कौर  मैं  खुश  होती
 ।  दक्षिण

 में  तो  शादी  में  बहुत  ज्यादा  पैसा  मांगा  जाता  है
 ।

 मैं  चाहती  हूं  कि  जब  कोई
 लड़का  पैसा

 मांगे  या  किसी  ate  से  भी  पैसे  की  मांग  की  जाये  तो  सारे  के  सारे  खानदान  को  गिरफ्तार

 कर  लिया  जायें  ।  इस  तरह  का  बिल  क्यों  नहीं  लाया  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राया  ।  wa जो  बिल

 लाया  गया  इसको  देखकर  मुझे  बहुत  दुःख  wae  are  हम  किसी  को  दोष  दे  सकते  हैं

 तो  समाज  को  ही  दे  सकते  हैं
 ।

 कौर  पनिशमेंट  भी  समाज  को  ही  दे  सकते  हैं  ।  एक  लड़का  एक  शादी  कर

 लेता  है  कौर  उसके  बाद  दूसरी  शादी  करना  चाहता  जब  दूसरी  शादी  करवा  लेता  है  तो  हम  लोग  खुश
 मजाक करते  दौर  इस  चीज  का  स्वागत  करते  लेकिन हम  लड़की  की  जिन्दगी  की  atc  ध्यान

 नहीं  देते

 |

 उसकी  जिन्दगी  बरबाद  हो  जाती  है  ।
 ऐसी  चीजों  के  बारे  में  हमें  बिल  लाने  चाहिये

 इसको
 हमारे  भाई  लोग  ज्यादा  पढ़े  लिखे  होते  हैं  ।  ast  यहां  पर  इक्वेलिटी की  बात  कही  गई  है  ।  मैं

 नहीं  चाहती  हूं  कौर
 न  मैं  इसको  सुनने  के  लिये  तैयार  ही  यह  तो  एक  बकरी  को  लेकर उसका  मुकाबला  एक  बड़े  पशु  से  करना है  ।  ब  हनों  की  आदतें  अलग  उनका  रहन-सहन  अलग  है  ।

 यह  कहा
 जाता

 केवल  मात्र कह  देने  से  या  स्टाम्प लगा

 है
 कि

 श्रौरतें  सबल  हैं  ।  मैं  समझती
 हूं

 कि  आत्मबल  जिसमें  होता  है  वही  सबल  होता ०  OS

 देने  से  कोई  सबल  नहीं  हो  सका  है
 ।

 पकड़ने
 की

 हिम्मत  होनी उसमें  प्राणशक्ति  होनी  चाहिये  ।  जो  त्याग  कर  सकता  सैक्रिफाइस  कर  सकता  वही  सबल



 २१  Rus  स्त्रियों के  साथ  छेड़-छाड़  RY

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 अन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहती  हूं  कि  हमारे  राधा  रमण  जी  अपने  इस  बिल  को  जल्दी  से  विदा

 कर  ल  इसपर  शर  lay  बहस  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  बहनों

 लड़कों  को  तथा  लड़कियों  को  weal  ट्रेनिंग  दें  उनके  विचारों  को  भ्रमणी  are  लगायें
 ।  यदि

 हमने  ऐसा  किया  तो  इस  बुराई  का  प्रीत  होना  कोई  मुश्किल  काम  नहीं  रह  जायगा
 |

 tat  बालासाहेब  पाटिल  :  मेरे  मत  में  स्त्रियों  से  छेड़-छाड़  करने  वाले
 व्यक्तियों

 को

 सजा  देने  का  काम  के  हाथ  में  ही  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  |  यदि  उसके  बाद  भी  जरूरत  हो  तो

 उसके  लिये  भारतीय दण्ड  संहिता  काफी  समय  से  है  ही  ।  उसके  उचित  संचालन  के  विरुद्ध  कोई  विरोध

 तो  प्रकट  किया  नहीं  गया  ।  मेरे  विचार  में  इस  मामले पर  विचार  करने  का  यह  ढंग  ठीक  नहीं है

 यह  विधान  बहुत  अच्छा  नहीं  है  ।  बरच्छा  कानून  संक्षिप्त  होता  है  |  परन्तु  इसमें  तो  की

 भाषा  में  प्रवेश बातें  रखने  का  प्रयत्न किया  गया  है  ।  कौर  सभी  अपराधों  के  लिये  १५  वर्ष  की  सजा

 रखी  गयी  है  ।

 हम  प्रगति कर  रहे  हैं  कौर  राज के युग में के  यग  में  ऐसी  बातें  नहीं  चल  सकतीं
 ।

 प्राविधिक  दृष्टिकोण

 से  भी  विधेयक बहुत  wear  नहीं  ।  के  भी  दो  एक  सामाजिक है  भ्र  दूसरा  उद्देश्य

 सम्बन्धी  ।  ऐसे  लोग  हैं  जिन्हें  छेड़-छाड़  की  आदत  पड़  गई  उन्हें  ठीक  करने  के  लिये  तो  कोई  डाक्टर

 भ्रमणा  मनोवैज्ञानिक की  श्रावस्यकता  पड़ेगी  ।  इन  बातों को  ध्यान  में  रखते  हुए  लड़के-लड़कियों

 को  इस  प्रकार  की  शिक्षा  देनी  चाहिये  कि  वे  इस  समस्या  की  कौर  समुचित  दृष्टिकोण  भ्र पना  सकें
 ।

 उपमंत्री
 :

 स्त्रियों  के  साथ  दुर्व्यवहार  करने  वाले  पुरुषों  के  लिये

 कड़ी  सजा  की  व्यवस्था  करने  के  प्रयत्न करते  हुए  श्री  राधा  रमण  स्वयं  एक  गलतफहमी  में  पड़  गये  हैं  ।

 उनका  लक्ष्य  सराहनीय  परन्तु  जैसा  कि  विधेयक  से  प्रकट  है  विधेयक  ठीक  ढंग  से  तैयार  नहीं  किया  गया

 है  ।  उनके  विधेयक  का  श्राघारभूत  लक्ष्य  स्त्री-पुरुषों  के  सम्बन्धों  की  हमारा  ध्यान  श्रीकृष्ण
 करवाना

 पर  सवाल  यह  है  कि  इन  सम्बन्धों  का  ठीक  प्रकार  विनियमन  बीच  हो  ।  प्रस्तावक  महोदय  ने  इस

 के  लिये  कठोर  दण्ड  का  सुझाव  प्रस्तुत किया  है  ।

 यदि  हम  विधेयक  का  विश्लेषण  करें  तो  हमें  पता  लगेगा  जैसा  कि  बहुत  सें  माननीय  सदस्यों  ने

 कहा  है  कि  के  सम्बन्ध  में  शिष्ट  व्यवहार  भ्रष्ट  व्यवहार  का  निर्णय  तो  भिन्न-भिन्न

 व्यक्ति  भिन्न-भिन्न  कर  सकते  हैं  यह  निर्णय  स्त्री-पुरुष  के  सम्बन्धों  के  हलात  को  देख  कर  कई  प्रकार  से

 किया  जा  सकता  है
 ।

 इस  विधेयक  में  किसी  धारा  विशेष  के  संशोधन  के  लिये  नहीं  कहा  गया  है  ।  हमारी
 y~  OFAN

 दण्ड
 संहिता  में  कई  धारायें जैसे  ३४२,  ३५४,  ३६६,  ३६६  ३६६  ख  हैं  ।  यदि  इसके  होते  हुए  भी

 हम  किसी  are  कानून  की  तलाश  करते  तो  इसे  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 जैसा  कि  at  श्री  जयपाल  सिंह  ने  बताया  कि  हमारे  प्राचीन  अविकसित समाज  में  ऐसी  कोई

 बुराई  नहीं  थी  ।  प्रस्तावक  महोदय  नारी  को  संरक्षण  दे  रहे  हैं  पर  उन्हें  नारी  को  उसकी  शीत

 से  वंचित  नहीं  करना  चाहिये  ।  हम  स्त्रियां  उस  विधान  का  संरक्षण  नहीं  चाहतीं  जोकि  हमें  हमारी

 शाक्ति
 से

 ही  वंचित  करे
 ।

 मैं  मानती  हूं  कि  नागरीकरण  ate  औद्योगीकरण  के  साथ-साथ  सामाजिक

 व्यवहार
 की

 यह  समस्यायें  उत्पन्न  होती  हैं  ्र  बढ़ती  हैं  ।  परन्तु  उसके  लिये  हमें  फ़ायर  एड लर  का

 पथ  प्रदर्शन नहीं  चाहिये  ।
 सामाजिक  समस्याओं  का  हल  तो  सामाजिक deal  द्वारा  ही  किया  जाना

 चाहिये  चाह ेवे  सरकारी  ग्रीवा  गैर-सरकारी ।

 शहरों जो  यह  दोष  बढ़ ेहैं  इसका भी  कारण  मानव  हृदय  भर  शरीर  एक  जटिल  मशीन  है

 पौर  उनको  अभिव्यक्ति  की  श्रावइ्यकता होती  है  ।
 हमें  तेजी  से  आगे  बढ़ना  चाहिये

 ।  जनता के  लिये

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 &  २६  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  २१  gays

 के  लिये  दण्ड  सम्बन्धी विधेयक

 समाज  शिक्षा  की  अधिक  से  श्रमिक  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कौर  साथ  ही  उनके  मनोरंजन  का  उचित

 प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उनके  जीवन  में  हंसी  प्रसन्नता  की  लहर  पैदा  हो  सके  ।  हमें  ऐसी

 सामाजिक  बुराइयों  का  सामना  डट  कर  करना  पड़ेगा  ।  श्रीलाल  इत्यादि

 हमारे  नैतिक  स्तर  को  गिराते  हैं  ।  क्या  प्रस्तावक  महोदय  ने  इन  बातों  को  ठीक  करने  के  लिये  कुछ  प्रबन्ध

 किया है  ?  मानवीय  भावनाओं  का  नियन्त्रण  भौतिक  साधनों  से  नहीं  हो  सकता  ।  इस  शताब्दी  में  तो  यह

 स्पष्ट हो  चुका है  कि  बुरे  से  बुरे  व्यक्ति  का  भी  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  सुधार के  लिये  सजा

 देने  की  प्रणाली  से  काफी  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।  यह  सच  है  कि  मानव  भावनाओं  के  हाथ  फंस

 कर  कभी-कभी  बहुत  कमजोर  हो  जाता  है
 |

 यदि  हम  भिन्न-भिन्न  पर  दृष्टि  डालें  तो  पता  चलेगा  कि  इन  श्रावारा  श्रमिकों  की

 विधियों को  रोकने  के  लिये  बम्बई  सरकार  ने  बिना  पूर्वे  सुचना  के  छापा  मारने  वाले  पुलिस  दल  बना

 रखे हैं  जो  दुर्व्यवहार करने  वालों  को  एक  दम
 छापा  मार

 कर
 पकडते  हैं

 ।  पर  इस  विधान  से  तो  हम  कुछ
 भी  नहीं  कर  सकते  ।  यदि हम  इस  व्यापक  दंड  संहिता से  इस  प्रपराध  का  इलाज  नहीं  कर  सके  तो  यह

 १५  साल  की  सजा  प्रौर  १०,०००  जुर्माना  वालें  से  भी  इसका  इलाज  नहीं  कर  सकेंगे  |  जो  आदमी

 १०,०००  रुपया  जुर्माना  देने  योग्य  होगा  उसे  ग्रा वारा गर्दी  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ।  उसके  पास

 इस  प्रकार के  कार्यों के  लिय  अरन्य  साधन  होंगे  ।  यह  तो  गरीब  ही  हैं  जो  कि  भ्रइलील  साहित्य  प्रिया  बुरे

 सिनेमा  इत्यादि  से  कु प्रभावित  हो  कर  ऐसे  काम  करते  या  उनके  रहने-सहने  की  व्यवस्था  भी  बुरी

 होती  है  atk  विवाह  इत्यादि  का  काल भी  गुजर  जाता  तब  वे  पथ  भ्रष्ट  कर  इस  बुरे  मार्ग पर  चलने

 लगते हैं  ।

 इसलिये  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  मामले  में  दुर्व्यवहार  करने  वाले  व्यक्तियों  को  सजा

 देनें
 का  काम  श्रौरतों  पर  ही  छोड़  दिया  जाये  ।  स्त्रियों  ate  पुरुषों  को  समान  अधिकार  भ्र  अवसरों

 की  व्यवस्था  संविधान  में  कर  दी  गयी  है  ।  प्राचीन काल  के  मुकाबले  में  are  स्त्रियों की  स्थिति  कुछ

 गिरती गई  मेरे  विचार  में  यह  विधेयक  स्वीकृत होने  के  योग्य  नहीं
 ।

 कौर  प्रस्तावक महोदय  को  इस

 दोष को  दूर  करने  के  लिये  भ्रमण  उपायों  का  सहारा  लेना  चाहिय े|

 रोग के  लक्ष्यों  का  इलाज  किया  तो  रोग  का  इलाज  नहीं  होता  ।  इस  रोग  की  जड़ें  समाज

 में  गहरी  जमी  हुई  हैं  ।  हमारे  कौर  सामाजिक  संस्थानों  की  कुछ  प्रवक्ता  ही  ऐसी  है  ।

 मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहती  ।  मे  रा  कहनाਂ  है  कि  प्रस्तावक  का  लक्ष्य  महान  है  परन्तु  विधेयक
 के  उपबन्ध  व्यवसायों नहीं  मैं  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  को  यह  श्राइवासन  देना  चाहती  हूं  कि

 सरकार  इस  दोष  की  कौर
 भी

 सभी  प्राय  दोषों  की  तरह  पुरा  ध्यान  देगी  ।  यह  मामला  राज्य  सरकारों  के

 स्तर  पर  हल  होना  चाहिये  ।

 एक  प्राय  माननीय  सदस्य ने  बताया कि  उनके  राज्य  में  यह  दोष  नहीं  है  ।  उस  स्थान  पर  यह  दोष

 नहीं  हो  जहां  कि  नर नारी  अपने  आपको  जीवन  के  समान  साथी  समझते  हैं  ।  यह  तो  केवल

 वहीं  होगा  जहां  स्त्रियों  को  हीन  ae  कमजोर  समझने
 की  भावना  होगी

 ।  स्त्री  को  कमजोर  नहीं

 समझा  जाना  क्योंकि  हम  एक  नये  राष्ट्र  पौर  नये  समाज  का  निर्माण कर  रहे  मैं  प्रस्तावक

 महोदय  से  प्रार्थना  करूंगी  कि  वह  मेरी  इस  व्याख्या  के  बाद  विधेयक  को  वापिस  ले  लें  ।

 सभापति  महोदय  क्या  श्री  राधा  रमण  विधेयक को  वापिस
 लेना  चाहते  हैं

 ?

 श्री राधा राधा  रमण  it  मैं  विधेयक  वापिस  ले  लूंगा  परन्तु  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 मूल  dat  में  ।



 २१  १९४८  स्त्रियों  के  साथ  छेड़-छाड़  ३७

 के  लियें  दण्ड  सम्बन्धी  विधेयक

 ह

 मैं  इस  बात  के  लियें  बड़ा  आभारी  हं  कि  माननीय  सदस्यों  ने  मेरे  विधेयक  पर  अपने  विचार  व्यक्त
 किये

 मंत्री  महोदय  का  भी  आभारी  जिन्होंने  विधेयक  के  लक्ष्य  की  सराहना  की  है  ।  ate  जिस  दोष

 की  झर  मैंने  ध्यान  आकृष्ट  करवाया  है  उसकी  प्रो  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  ध्यान  देना

 परन्तु  मुझे  इस  बात  का  दुःख  है  कि  कई  पुरुष  सदस्यों ने  अ्रपने  उद्गारों  से  महिला  सदस्यों  को

 नाराज कर  लिया  है  ।  चूंकि मैं  वकील  नहीं  इसलिये  विधेयक  के  प्रारूप में  मुझसे कुछ  भूलें  हो  गयी

 परन्तु  उनको  सुधारा जा  सकता  था  ।  १०,  gy  वर्ष की  सजा  अथवा हज़ार १०  हजार  जुर्माना भी  भ्रमित

 से  अधिक था  ।  छोटे  की  सजा  कम  भी  हो  सकती थी  ।  हो  सकता  है  कि  कहीं  स्त्रियो ंने  भी

 पुरुषों को  तंग  किया  परन्तु  अधिकतर  स्कूल  जाने  वाले  लड़के  ही  शरारतें  करके  लड़कियों के  लिये

 मुसीबतें खड़ी  करते  कौर  इस  दोष  के  उपचार  के  लिये  मैंने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था
 ।

 क  च  ३

 विधेयक  को  वापिस  लेने  से  पूर्व  मैं  कुछ  सुझाव  दना  चाहता  हूं  तराशा  है  केन्द्रीय पर  राज्य
 सरकारें

 इस  प्रो  समुचित  ध्यान  देंगी  ।

 पहली  बात  यह  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  इस  सम्बन्ध में
 जो  उपबन्ध

 हैं  उनका  परीक्षण कर

 उनको नये  वातावरण  के  नकल  बनाया  जाये
 |

 इसके  लिये  एक  विशेष  सफेद  वर्दी  पुलिस  दल  बनाया  जाये  |  उसकी  भर्ती  प्रशिक्षित  सामाजिक
 कार्य

 -

 कर्ताश्रों में से की जाये में  से  की  जाये  |  सूचना  प्राप्त  होते  ही  इन्हें  जांच  पर  लगाया  जाये  कौर  इस  प्रकार  के  मामलों
 के

 लिये  विद्वेष  अदालतें  भी  स्थापित की  जानी  चाहियें  जो  जल्दी  ही  इन  मामलों  का  फैसला
 कर

 दिया

 करें  ।

 यद्यपि  दण्ड  संहिता  में  भी  सजा  की  व्यवस्था  है  परन्तु  मैं  उसमें  थोड़ी  वृद्धि  करना  चाहता
 था  ।

 मैं  विधेयक  को  वापिस  लेने  के  लियें  सदन  की  अनुमति  चाहता हूं  ।

 महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  वापिस  लेने  की  अनुमति  है
 ?

 कुछ  साधनों सदस्य  :  हां
 |

 सभा  की  कि  से  वापस  लिया  गया

 इसके  चातक  लोक-सभा  २४  १९५८  के  ग्यारह  बजे तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 ।

 ——————  हि

 आ
 मल  wast  मे ं।
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